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 केरल  में  लाम्बा  रीवर  शूगर

 फैक्ट्री

 95.  केरल  राज्य  में  चीनी  के
 "Sugar  Fator ties  in ह  AG  1016

 कारखाने

 a  क
 31  JO.  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  Central  nous  Corporation  1016

 31  किसानों  को  c  ट्ट  istribution  of  Transistors  1017

 fares  वितरण  करने  क  to  Fa  mers

 a
 योजना

 Pos  डी
 3198

 pe

 म  डाकघर  क  ing
 at  Bahadurganj  1017

 ऊआ

 3199.
 विलासपुर

 Branch  Post  Office  at  Bishanpur  district  1017

 Purnea म  दाखा-डाकघर

 ) (  vil
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 संख्या
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 1017-1018 320  गुलगुलिया  गर  Facilities  from  Gulgalia

 to  Viratnagar तक  संचार  सुविधायें
 =~  Staff  Quaters  in  Trichur  1018

 320  त्रिचूर  मं  कर्मचारियों  के

 लिये  क्वाटर

 10  18-1019 )2.,  बिना  लाइसेंस  वाले  रेडिया  Unlicensed  Radio  Sets
 हि

 सेट

 1019 e  दिल्‍ली  से  चोरी-छिपे  खाद्यान्न  भ  of  Foodgrains  into  Delhi

 का  लाया  जाना

 1019 )4  कोयला  खान  भविष्य  निधि  Mines  Provident  Fund

 Mines
 Provident  Fund  1019-1020 05;  कोयला  खान  भविष्य  निधि

 1020 ()6.  रबी  की  फसल  के  लिये  क  y  of  Fertilizers  for  Rabi  Crop

 बैरकों  की  सप्लाई

 1020 7.  भारत  सेवक  समाज  age  Funds  in  Naggur  Branch

 Sewak  Samaj
 नागपुर  दाखा  में  धन

 को

 कमी

 32  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  1020-102 1
 |  |

 State
 Insurance  Corporation

 .  पे  > पव
 डी  क

 32  गोयल  मारी  बोर्ड  Implementation  of  Coal  Wage  Board’s  1021

 पंचाट  की  क्रियान्विति  Award

 32  ike  by  workers  of  Karnal  Co-operative  1022 करनाल  सहकारी  परिवहन
 tle on  | चल

 संस्था  के  कर्मचारियों  की  हद  alls ar
 ort  society

 Py

 हड़ताल

 32  Le  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  आधिक  Nat  council  of  Applied  Economics  Re-  1022

 अनुसंधान  परिषद्‌  थ

 3212.
 उत्तर  प्रदेश  को  खाद्यान्नों  का  Foodgrains  to  U.P,  1022-1023

 संभरण

 र  213.  उत्तर  प्रदेश  में  म्द्धली  pment  of  Fisheries  in  U.P.  1023

 पालन  उद्योग  का  विकास

 214.  उत्तरप्रदेश
 में  विद्युत्‌  चालित  sin  Power  Looms  in  U.P.  1023

 करघों  के  कमंचारी

 3215.  विद्वेष  डाक  टिकटें  ial  Stamps  1023-1024

 3216  ||
 1024

 दिल्‍ली  में  राशन  क
 ढक च

 Wheat  Price  at  Ration  Shops  in  Delhi

 ्र

 (  vill  )
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 1024 321  उड़ीसा  में  fran  के  ॥
 ra

 Long  Term  Agriculturl  Credit  for  Farmers

 in  Orissa लम्बी  अवधि  के  क़षि-कटु

 1024-1025 32  af  1967-68  में  रूस  से
 1:

 1967-68.

 10
 EES

 from  USA  during

 ट्रैक्टरों  का  आयात

 ८  ह  9.  चेकोस्लोवाकिया  कौर  रूस  Czech  a  Tractors  1025

 के  टैक्टर  क
 ८

 im  to  actors  f  rom  USSR  1026 रूस  से  ट्रैक्टरों  का  भ्रायातें

 322  उड़ीसा  के  लिये  चीनी  का  par
 1012.  for  Orissa  1027

 कोटा
 >  ar

 399  feat  जिले  में  डाक व  तार  Memo!  n  hy y  P&  T  Employees  in  1027

 कर्मचारियों  द्वारा  प्रदर्शन  Tricl  ict

 329  वन्य  पुत्रों  की  हत्या  of  Wild  Life  1027-1028

 32  Ts  चीनी  का  उत्पादन  fanufacture of  Sugar  1028

 Q
 25.  कलकत्ता  के  चिड़ियाघर  में  Death  of  Panthers in  Calcutta  Zoo  1029

 चीतों  की  मृत्यू
 प्

 26  रासायनिक  उबरकर  Chem  rs  1029

 3227  एपीजे  शिपिंग  लाइन्स  Apecjay  LInes  1029-1030

 3298.  अपीजे  शिपिंग  लाइन्स  Apeejay  Sh  ह  हक  nes  1030

 29)  श्रीद्योगिक  श्रमिकों  की  Med
 il  cilities to

 Industrial  Workers  1030

 चिकित्सा  सुविधायें

 3230.  राजस्थान  में  चावल  की  मिलें
 ere  1031

 3230-4.  कृषि  प्रौद्योगिक  निगम  मापन  a  Corporation  1031-1032

 अल्प-सुचना  प्रदान

 Short  Notice  Question  a वक
 a

 4.  प्रादेशिक  भाषियों  में  डाक  मप्र  |  ह  ः  पा  ि  or
 Delntianae  Af D

 1032 rms
 in  Regional  Lan-

 छापना  guages

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  Attention  to  Matter  of  Urgent  1032-1033

 Public  Importance की  दौर  ध्यान  दिलाना

 lice  constable नई  दिल्ली  में  चीनी  दूतावास  के  लाल  Reported  Kidnapping  of

 क्षणों  द्वारा  भारतीय  पुलिस  के  by  CI  1ese  110  855]  Red  Guards.

 प्रबल  के  के  समाचार

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 shri  Surendranath  Dwivedi

 Shri  Y.  B.  Chavan
 श्री

 यदयवन्तराव

 (  )



 SUBJECT  qes/Paces
 nr.

 rs सभा प  पर  रखे  Table  1033

 लग  समिति  Won
 so ae  1033

 बाइसवाँ  ‘Twen ntieth,  Twent  y-
 first,  I'wenty-  Second

 पेंत्ती स्वा  प्रतिवेदन  ॥  and  Thirty-fifth  Report

 कार्य  मंत्रणा  समिति  Business  Advisory  Committ  1034

 पन्द्रहवाँ  प्रतिवेदन  Fifteenth  Report

 औद्योगिक  प्रायोजन  TAT  लाइसेन्स  Motion  Re:  Reports  on  Ind  ial  Planning  1034-1062

 and  Licensing  Policy देने  सम्बन्धी  नीति  के  बारे
 में

 प्रीत

 श्री  योगेन्द्र  शर्मा  Shri  Yogendra  Shar

 श्री  दान्तिलाल  राह
 Shri  Shanti  Lal  51181

 श्री  जी०  भा०  कृपलानी  Shri  Kripalar

 Shri  Thirumala  Ra
 श्री  तिरुमल  राव

 Shri  Chintamani  Pa: ft  चिन्तामणि  पारणिप्राही  me

 श्री  शिवनारायण  Shri  Sheo  Narain

 1.0
 श्री  उमा नाथ  manath

 प्रीति  सचेत  कृपा लान  मिलि
 hrimati  Sucheta  Kripalani

 ब  ॥. S  hri  Bal  Raj  Madh प्री  बलराज  मधोक

 rt  रणधीर  सिह  Randhir  Sing

 श्री  श्रम तें  नाहटा
 i  Naha

 >
 श्री  विश्वम्भर  iswambharan

 प्रीति  तारकेश्वर  सिन्हा  rari  Sinha

 211 भरी  हुमायूँ  कबीर

 डा०  मेलजोल

 श्री  रामभझ्रवतार  1111  tar  Sh

 Shri  लि  1111  2151 श्री  हिम्मर्तासहका  inghka

 Pr: श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  hastri

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  ॥  Ahmed

 पाल  में  भ-स्ख॒लन  तथा  बडी  गंडक  Statement  re  and  obstruction  in  the  1063

 दी  में  रुकावट  पड़  जानें  के  बारे  river  Buri  andak

 q  वक्तव्य

 Dr डा०  Fo  ल०  राव  Ra

 मध्य  प्रदेश  के  बिलासपुर  जिले  Discussion  re  Reported  ocities  on  1064-1066
 परिजनों  पर  भ्रष्टाचारों  के  समाचार  Harijar  1  B  laspu  rict  of  Madhya

 वारे  में  चर्चा  Pr

 मत  लिमये  Shri  Madhu  Limay

 a  t  अगम दास  we  मिनीमाता  ma  A  mata  gam  Dass  Guru

 श्री  जगन्नाथ  18.0  Shri  Jagannath  Rao  Joshi
 ae

 श्री  रा०  को  भण्डार  Shri  Bhandare

 (  x  )
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 Sabha  met  at  Eleven

 Gu
 lock
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 arom
 महोदय  पीठासीन  हु

 Mr.
 SPEAKER  in  the  ch

 ai

 seat  के  मौखिक  sa

 RAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 द
 भारत  सेवक  समाज  को  अदा

 #479.
 sande

 बस ु:
 क्या  खाद्य  तथा  कपिल  मंत्री  यह

 kena

 क़्या  करेंगे  कि

 (१९1

 जा  चुकी  कौर

 सेवक  समाज
 को

 उसके  स्थापित  होने  से
 लेकर  —

 =

 धनराशि  दी

 बी

 दिल्‍ली में  तथा  अन्य  स्थानों
 पर  इसको  कुलਂ  कितने  मूल्य  की  सरकारी ae  तथा

 ह  गई

 ्
 सामुदायिक  विकास  तथा

 सहकार
 संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (ait  एम०

 एस०

 गुर  भारत  सेवक  समाज
 ने  अपनी  कल्याण  तथा  दूसरी  गतिविधियों  के  लि

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  wa  अभिकरणों  तथा  सरकारों

 अ्रनदान  एवं  ऋण  कौर  देश  व  fata  से  दान  प्राप्त  लोक  लेखा  समिति  ले

 की  सिफ़ारिशों  के  श्रतुसरण  में  भारत  सेवक  समाज  को  उसके  स्थापित  होने  से
 प्रत्येक

 ब  = वर्ष का  अपना  समिति  लेखा
 प्रस्तुत  करने

 के
 लिये

 कहा  गया  इस  बारे में  प्रयत्न  करने  के

 समाज
 ने  कभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  हूं  और

 लित
 स्रोतों  से  इसकी  कुलਂ  प्राप्तियों

 3

 तथा  प्रमाणिक

 डरा
 matt

 उपलब्ध  न  z
 |  समाज  के  मामलों की  जोर  रने के ce

 seq  पर  विचार  किया  उ

 9

 व

 949
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 मर
 तक  fe  सुचना  के  अनुसार  केन्द्रीय  तथा  राज्य य  ग्र धिक रणों द्वारा समाज  को  दिए

 गए भ्र
 दानों  तथा  seal  से  सम्बन्धित  जान

 गया
 प द

 देखिये  संख्या  एल०  टी ०  374/68]

 द्र
 1

 में  दी
 गई  |

 [  पुस्तकालय

 थ

 रखा

 भारत  सेवक  समाज  को  दिल्ल  तथा  wea  स्थानों
 में

 दी  गई  afa  तथा
 सम्पत्ति

 के

 लय  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  प्रौढ़  उसकी  प्रमाणिकता  की  जाँच  की  जा  रही  है
 .  safe, = e

 ट माज  द्वारा  दी  गई
 सूचना

 के  अनुसार  दिल्‍ली
 में

 उसके  पासे  जो  भूमि  ;  वह  अनुचर  में दी
 7

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  3.74/6

 श्री  ज्योतिमंय  भारत  सेवक  जिसे  श्राप  भारते  प्रयोग  समाज  भी  कह  सकते हैं

 ।  जिन्हें  मानसिक  शान्ति  प्राप्त  यह  उनका  ही  उपक्रम  है  जो  कांग्रेस  के  समानान्तर  एक

 संगठन  निर्मित  करना  चाहते  थे  |

 श्री  कडप्पा  :  योजना  अयोग  के  समानान्तर

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  सिद्धान्त  से  तो  यह  लोकोत्थान की  र
 की  संस्था  थी

 नम्
 परस्त  उसका

 न्य

 ि

 परन्तु
 TY राजनीतिक  स्वार्थों  की  पूर्ति  के  लिये  एक  औद्योगिक सा

 ae
 Tl  संस्था  पंजी

 इसे  यानी करण
 1860  के  अन्तरगत इसका  पंजी  करण  हुआ  थ  हालाँकि सर

 अ्रापोग  के  एक  वर्ग  का  रूप  दिया  AT |

 केन्द्रीय  सरकार ने  लेखा  परीक्षण
 मम थ्  जाँच के  बिना  इसे  230  लाख  रुपए  प्र धिक

 घ  उन्होंने  सामान्य  वित्त  नियम  संख्या  149  (3)  का  स्पष्ट  रूप  से  उल्

 un

 fear

 व  प्रसारण  मंत्रालय  ने  भी  इसे  28.701  रुपए  दिए  परन्तु  जिस  निश्चित

 ची

 के  ये  प्रचार

 या  गया  था  सरकार  का
 वह

 उद्देश्य  तो  पुरा  नहीं  भारतਂ  सेवक  समाज  का  पुरा

 हो  पश्चिमी  बंगाल  में  श्री  अशोक  सेन  भारत  सेवक  समाज  के  मुखिया  थे  तथा

 सेवक  समाज  के  धन  से  अपने  चुनाव-व्यय  पुरे

 ह

 अध्यक्ष  महोदय :
 श्राप

 तो  मंत्री  महोदय  को  जानकारी  दे  रहे

 a

 |  तप  भारत

 सता

 oa

 1  इतिहास  तो  स्वयं  बता  रहे  हैं  परन्तु  प्रश्न  नहीं  पुछ  हैं

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  इन  स्थितियों  में  कया  में  मंत्री  सह  ह  पूछ  सकता  हूँ  far  क्या

 क
 रत  सेवक  समाज  को  कर  सम्बन्धी  कोई  Ge  दी  गई  यदि  तो  किन  नियम

 मों  के  अ्न्तगंत

 था  वह  रकम  कितनी  दौर  क्या  कोई  रकम  बकाया  है  ?

 ह
 श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी

 :
 विस्तृत  समेकित  लेखा  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  म  ag

 ara  की  स्थिति  में  नहीं  हूँ  कि  भारत  सेवक  समाज  को  क्या  रियायतें  दी  गई

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  परन्तु लोक लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन  तो  आपकों
 प्राप्त

 हो
 चुका

 पया  यह  बहाना  मत  कीजिये  कि  अ्रपको  इस  बारे  में  पता  नहीं

 श्री  Ao  एस०  गुरु पद स्वामी  :
 लोक  लेख  समिति  के  प्रतिवेदन  की  मुझे  जानकारी  में

 तो  केवलਂ  यह  कहता  हूँ  कि  मेरे  पास  अभी  सम्पूर्ण  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 थी  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 मेरा  दुसरा  प्रश्न  यह  हैं  कि  कया  लोक  लेखा  समिति  za  प्रतिबन्ध
 लगाये  ने  पर  भी  प्रतिबन्ध  का  उल्लंघन  मंत्रालयों  व  योजना  ऊ  र  ्र  शानदार

 यदि  तो  इसक  4  aes दिए  गए  उचक  कारण  क्या  हए ~

 950



 17  फाग  1889  ह  faa  उत्तर
 ण

 को  एम०  एस०  गुरा पद स्वामी  क  द्वारा  सिप  cay  किए  जाने  के

 परुचात्‌ से से  भारत  सरकार  ने  भारत
 सेवक  समाज को  सव  प्रकार  कारण  व

 ग्रनुदान  देने  बन्द कर
 faq  ।  जहाँ  तक  प्रतिबन्ध  के  उल्लंघन  का  प्रश्न  है  में  समझता  भारत  सेवक  समाज  को  धन

 देना बन्द  कर  दिया  गया  योजना  ania  तक  ने  भी  रॉक  दिया  थ

 att  कडप्पा  :  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  उनकी  बात  का  प्रतिवाद  करता

 को  में  एक  प्रक्रिया  संबंधी  ger  पिता  उस  दिन  आपने  ame f
 क  इनको  जानकारी  तैयार  रखनी  श्री  हनुमन्तैया  ने  भी  कुछ  रोचक  टिप्पणियां

 re
 Fae ज  भी  ये  at  कर  कहते  हैं  कि  हमने  जानकारी  एकत्रित  नहीं  की

 ः

 यद्यपि  इन्होंने  ल पक  ns

 मितिਂ  के  प्रतिवेदन  को  पढ़ा  है  तो  भी  इनके  पास  परीक्षित  लेखा  नहीं  क्या  यह  ठीक  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मने  भी  इसे  ware  किया  gi  यह  दुर्भाग्य  की  बात  पिछल  रार

 समाज-कल्याण  मंत्री  उत्तर  दे  रहे  थे  we  मेंने  कहा  था  कि  जानकारी  एकत्रित

 Shri  Madhu  Limaye  Mr.  Speaker,  I  seek  your  guidance  In  the  34th  Re  ort  of

 ich  is the  Public  Accounts  Committee,  in  which  Government’s  action-taken  report,  a  copy
 ith  me,  has  also  been  included,  15 ७0111160 100.  with  two  or  three  ministries  about  whom  ७  uru~

 padaswami  is  replying  don’t  want  to  disrespect  him  but  it  was  essential  the

 wer ead  of  the  Government.—The  Prime  Minister—should  have  been  present  here  ८.»
 ur  questions  I  want  to  put  this  question  to  the  Hon  Minister  whether  his  attenti  1as

 en  drawn  to  G.F.R.  149  (3)  which  provides  that  it  will  be  essential  for  the  organise
 ich  will  be  given  grants  by  the  Government  to  submit  their  audited  accounfs  ne

 क  ccounts  were  not  submitted.  After  that  the  P.  A.  clarly  stated  that  if  they  did
 send  their  audited  accounts  within  six  months,  no  grants  should  be  given  to  them.  L

 you  had  also  agreed  to  it  andthe  Government  fixed  the  last  date  as  30th  Septe  ry
 १66  in  its  actionetaken  report  a  copy  of  which  is  now  with  me.  Even  after  this,  the  assuranc  of

 the  I  want  to  ask  fr Government  and  the  recommendations  ofthe  A.C.  whereviolated  ग
 Ainister  whether  he  will  stop  the  grants  with  immediate  effect  and  levy  income-tax  on  tk  as  TC

 and ommended  by  the  P.  A.  and  also  appoint  an  inquiry  commission  against  the  M

 fficers  connected  with  the  Bharat  Sewak  Samaj.  Reply  should  be  given  for  these  tI  oint,

 Shri  Jagjiwan  Ram  As  stated  just  nov  grant  ave  been  stopped  Iror  all  sides
 ants  have  been  stopped  क  क  के  ०  क  १

 द
 Shri  Madhu  Limaye  Sinc  m1 1  which  date  (३ े

 Shri  Jagjivan
 Ram :  Wecanot  sta  We  will  tell  it  after  ascertaining  it  from  the

 tcords.

 It  should  have  कुल oe  aw Shri  Madhu  Limaye  fect  from  the  430th  September,
 966

 Shri  Jagjiwan  Ram:  We  shall  tell  after  checkin

 aie  ial
 नचनी की  ली Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  But  grants  ha’  be  in  1966-67,

 Shri  Jagjiwan  Ram  शै  That  is  wh  1  said  that  I  du  |  ll  just  now  as  to  since  which
 t  was  stopped.  We  have  thi  ह  1300 न  +s

 अं  ध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  तारीख  नहीं तो  क्या  प

 वर्ष  बता  सकते  हैं
 ?

 Shii
 ee  jiwan  Ram  The  responsibility  has  come  over  to  our  Ministry  Hust  five-seven

 days  earlier,......
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 ्
 क

 Sh  Madha  Limaye

 your  ०  क  क  क  क  क  के
 अहम

 कि

 see,  what  should  we  do  for  it  ?  15  not  the  Prime  Maunister

 1e  11711511 Shri  Jagjiwan  Ram  Listen  vol

 Shri  Madhu  Limaye  Where is =  =|
 wment  Chief  ?

 Shri  Jagjiwan  Ram  Iam  replying,  Chief  is  not t
 necessary.  We  are

 here  to  make  you
 understand

 =
 Shri  Madhu  Lamaye  There is  nothig in  it  to  make  us

 esponsibility,  are  you  ready  to  hear  it  ?
 nde

 tand.  Itis  a  matter  of

 ह
 11.0  [21  lity Shri  Jagjiwan  Ram :  Yes  Sir.  I  am  speaking  with  due  rep  s  why  I  have

 said  that  I  do  not  have  the  information  about  the  date  with  effect  from  which  i  s  stopped.  I

 shall  inform  the  House  after  getting  it

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 has  been  being  asked  since  long  क  ॥  क  १  क  क
 Why  don’t  you  have  the  information

 हँ

 question

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  बनाये  श्राप  इस  प्रकार  नहीं  उठ  सकते  amy बन

 श्राप  अ्नपुरक  प्रदान  पुछ  सकते  श्राप  इस  प्रकार  बाधा  डालਂ

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  How  since  has  it  been  being  asked?
 uk

 rmation
 nould  have  been  gathered

 Shri  Jagjiwan  Ram  I  have  said  that  the  grants  have  been  stopped.  shall  give
 uthe  dateafter  consulting  the  records.  They  have  been  askedto  submit con:

 lidated
 accounts.

 _  Something  has  been  given  by  them  but  that is  not  fully  satisfactory,  therefore  some  more  has  been

 sked  for  It  is  however  ०  १  १  क  के
 ्

 Shri  Jyotirmoy  Basu  :  How  many  years  will  be  required  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधानों  का  नहीं  प्रत्युत  प्रशन  का  उत्तर  दें  ।

 hri  Jagjiwan  Ram  So,  Shri  Madhu  Limaye  is  correct  in  referring  the  R.,  that

 audited  accounts  should  have  come  every  year  and  grants  should  have  been  paid  only  a  er
 making

 its  scrutiny  which  was  never  done.  But  I  am  looking  into  thefurther  necessary  action  to  be  en

 There  had  been  a  committee  of  officers  also  and  that  too  has  come  in  the  picture.We  have  r  ed

 it  recommedation  and  I  amlooking  into  itas  to  what  further  action  should  be  taken

 Shri  Madhu  Limaye  Mr.  Speaker,  he  has  replied  toone  of  my  questions  lo
 has  told  that  the  grants  have  been  stopped  but  he  cannot  tell  since  what  date  Anyway,  let

 but  I  had  asked  whether  income-tax  will  be  levied  on  the  Bharat  Sewak  Samaj  as  recommen

 by  the  A.  C.  and  whether  an  impartial  inquiry  Commission  will  be  set  up  against  ty
 Ministers  and  officers  ?

 wantareply  to  it

 रम थी  एम०  एस०  29  तारीख  को  भी  लोक-सभा  में  एक  प्रश्न

 हमने  बताया  था  कि  भारत  सेवक  समाज  के  सारे  मामलों  की  जाँच  करने  के  लिये  हम  जाँच

 कराने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे

 थी  ag  लिमये  :  समिति या

 st  एम०  एस०  गंज पद स्वामी  :  जेसा  कि  मेरे  वरिष्ठ  साथी  ने  भारतਂ

 mame eee  eee  ज न्घित  प्रशासनिक  उत्तरदायित्व  ay  योजना  से  हमार  मंत्रालय क॑  पास  मास  की
 a 16  कोरिया  अत  हम

 भा
 MoS  क  समाज  के  सब  मामलों  की  जाँच  कर  रहे

 द्
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 वना

 ial

 कि  मेरे  वरिष्ठ  साथी  ने  नहा  भारतਂ  सेवक  समाज  द्वारा  प्रस्तुत  उनके  लेखा-विवि  से  हम
 बहुत  age नहीं  हैं  परन्तु  अभी  हम  उसकी जाँच  कर  रहे  ज्योंही  मामला  स्पष्ट  हो

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 आयकर के  बारे  में  क्या  है  ?  ग  व

 स

 ते

 श्री  एम०  एस०  ग्रुपदस्वामी :  यह भी  क  पक्ष  यह  सब  बातें  सम्बन्धि  जैसे

 ने  हम  विभिन्न  पक्षों  की  जाँच  कर  रहे  जैसे  निर्माण  निर्माण  सै  अन्य  भारतਂ

 a
 बक  समाज  के  कल्याण  व  सुविधा  कार्यक्रम--ये  सब  पक्ष

 at  ज्योतिर्मय  बसु  :  चोरी  भी

 ् श्री  जगह  बन  राम  :  उनकों  ही  मालम  होगा

 Shri  Jyotirmoy  Basu  We  knew  it  when  you  decontrolled st  ea

 श्री  एम०  एस०  ग्रुप दस् वामी :  मुझे  पता  नहीं  ।  उन  द

 era

 उ  गए  दोष  wat  के  बारे में

 t  भी  जानकारी  हमें  मिली  है  हमने  सभा-पटलਂ  पर
 दी

 विवरण  मानना  सदस्यों  के

 लिये
 उपलब्ध

 समिति  ने थी  हेम  भारत  सेवक  समाज  की  आलोचना  करते  लोक र

 ग्रसना
 प्रतिवेदन  तीसरी  लोक-सभा  a  दिया  ar  द

 श्री  मधु  लिमये
 :  31  1965

 विन  अ

 शी  हेम  बरुआ  TE  तीन  या  चार  वर्ष  पहले  की  बात  है  जब  fi  लोक कि  लोक  लेखा  समिति

 लोकसभा  को  भ्र पना  प्रतिवेदन  परन्तु  इतन  समय  पश्चात  दिए
 वक्तव्य

 म  कहां

 ई

 लोक-सभा  की  लोक  लेखा  समिति  की  सिफारिकों  के  अनुकरण  भारत
 सेवक

 समाज

 mer  गया  है  कि  वह  शीरानी  स्थापना  के  दिन  से  प्रत्येक  ad  का  संचित  लेखा  प्रस्तुत

 तदुपरांत  यह  भी  है

 के  मामलों  की  जाँच  कराने  का  विषय  भी  विचाराधीन
 ः

 चार  वर्ष
 qa

 लोक  लेखा  समिति  जैसी  समिति  द्वारा  wie  सेवक x

 रुद्ध  गम्भीर  भ्रारोप  लगाये  गए  फिर  भी  ये  लोग  इस  विषय में  सोते  रहे  तथा  इन्होंने  कुछ  नहीं

 wa  वे  सभा  को  बता  रहे  हैं  कि  वे  विचार  कर  रहे  हैं  कि  भारत  सेवक  समा

 मामलों  की  जाँच  कराई  जाये  ।  इस  देश  में  भ्रष्टाचार  रोकने  के  लिये  वे  कितने  समय

 जागेंगे  ?  यदि  में  जानना  चाहता  FI

 श्री  एम०  एस०  गरुपदस्वामी
 :

 ग्रत्यघिक
 समय  नहीं  हमारे  पास  तो  मामला  श्रभी

 धराया  खामियाँ  भ्रष्टाचार के  मामले  हो  सकते  हैं

 ह

 wet  तो  जाँच

 का  विषय  में  समझता  हूँ  कि  बहुत  ais  ही  इसपर  हम  कोई  fia लें

 थी  हेम  बदा  यह  एक  अ्रत्यन्त  गम्भीर  मामला  ह  मंत्री  महोदय  ह  हैं  कि

 सेवक  समाज के  भ्रष्टाचार  के  बारे में  उन्हें  मालूम  जब  कि  लोक  लेखा  समिति  ने  विद्वेष  क

 a
 इसका  उल्लेख  किया  ये  लोग  इस  सम्बन्ध  में  कब  तंक  सोते  रहेंग े?

 ली

 भंध्यक्षे  महिला  :  यही  प्रशन  fas  मास  की  16  तारीख  को  मामला  बदल  कर  इसके

 पास
 aa  परन्तु यह  केवल  उनके

 मि  ही  ह  पर

 उत  दीश

 साला  मै

 में  र  रकार  रिया
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 a
 ss  a

 ्  a.  a
 करती

 रही
 यह  श्री  TENTS

 अथवा
 अ  नलਂ  ay  तरुन

 pret
 कया  किया

 ae
 स०  गरुपदस्वामी  :  हमारी

 जानकारी
 के  ग्रतसार भज  संचित  लेखा  प्राप्त  क

 रने के

 विभिन्न  प्रयत्न  किए  गए  योजना  आ्रायोग ने  जन  सहयोग  पर  समन्वय  समिति  की  एक  ८

 _  समिति  बनाई  थी  और  उसने  मामले  को  सितेम्बर-श्रवतुबर  में  उसकी  एक  बैठक  हुई

 तदुपरांत  योजना  आयोग  ने  एक  लेखा-कोर्ट  भी  गठित  किया  कौर  उसने  भी  सारे  मामले  को  दे
 ड

 इन  दोनों  समितियों  ने  यही  पाया  कि  सारे  लेखे  को  संचित  करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  +

 q सेवक  समाज  ने  प्रत्येक  विषय  का  aaa  लेखा  रखा  इसी  निष्कर्ष  पर
 पहुँची

 ह  |

 लेखा  संचित  करना  अत्यन्त  कठिन  परन्तु  उन्होंने  यह  भी  कहा  हूँ  कि  उनको  वर्ष  1962

 1965  तक  का  तीन  वर्ष  का  संचित  लेखा  प्राप्त  हो  गया  मत  ये  ऐसे  मामले

 अ

 स्तर  रूप  नहीं  मिला  )  भ्रपेक्षित  जाँच  की  जा  रही

 श्री  हेम  बरुआ  चूंकि  सरकार  भ्रष्टाचार  को  रोकने में  सफल  रही
 भारत

 स  ' oo a THTC FT

 रते  सेवक  समाज  को  परि समाप्त  करने  के  लिये  प्रयत्न  क्यों  नहीं  किया  हैं  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  भारत  सेवक  समाज  का  परिसमापन  हमारे  ETT  किन्तु

 ने  उस  संस्था  को  सभी  सहायता  शादी  देना  बन्द  कर  दिया
 है af

 हम  केवल

 र  सकते  जहाँ  तक  पहुचे दी  गई  सहायता  का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  जाँच  की  जा  रही

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन :  भारत  सेवक  समाज  को  खाद्य  विभाग  क  era
 क भय ही करने के भ व

 कारण
 हैं  जबकि  समाज  शब्द  का  अर्थ  है  इतना  अच्छा  जितना  कि  मेमना

 श्री  जगजीवन  राम  :  जी  ly  विकास  विभाग  को विभाग  को

 हस् ताव खत

 किया  गया

 ak  are  stor NHL Shrik.  N.  Tiwary  If  grants  to  Bharat  Sew

 d  welfare  activities?

 their  social

 Shri  Jagjiwan  Ram  Either  they  will  collect  ir भू 0111 01101 बफिछा mtribut
 tions

 or  perforce
 dis-

 ntinue  their  activities

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Since  cases  of  embezzlement  have  been  लत  10  000  accounts

 f  Bharat  Sweak  Samaj,  do  Government  propose  to  have  GC.  8.  I.  enquiry  into  the  le  gaunt
 of  things  and  suspend  all  aid  to  this  organisation  until  it  is  done?

 ever Shri  Jagjiwan  Ram  We  are  looking  into  the  entire  matter  and  will  take  whi

 action  is  considered  necessary.  As  regards  grants,  they  have  already  been  stopped
 a

 थी  To  बेकटांसुब्बया  :  हम  इस  बात से  सहमत  हैं  कि  भारत  सेवक  समाज  श्री  मधु  लिम

 रा  बताये  गए  विषयों  के  अनुसार  अपना  हिसाब-किताब  नहीं  दे  सका  फिर  क्या

 वंक  समाज  सामाजिक  सेवा  नहीं  करता  रहा  हैदर  समाज  के  कमज़ोर  अंगों  की  सहायता  नवदीं

 रहा  क्या  में  माननीय  मंत्री  को  यह  सुचना  दे  सकता  हूँ  कि  मद्रास  राज्य  में  वहाँ  की

 ह  के ०
 सरकार  ने  एक  समृद्धि  ब्रिगंड  संग  ठित  करने  उसी  घन

 मंजूर
 करके  सहाय  है
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 मौखिक  उत्तर

 noe

 सर  ा

 नहींं  र

 कतरन  =  cent

 मिलकर  प्रदान

 का

 सम्बन्ध

 >t aft a
 संधिपाद  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रॉसेस  रिटी

 f
 ब्रिगेड  को  सरकारी  धन  f  पा  गया है  ?

 इस प  मले में  सरकार ने  भारत  सेवक  समाज  के  लिपे  2  करोड़  रुपए  आवंटित
 f  केए

 श्री
 बेकटासुब्बया

 मद्रास  के  प्राय-ब्लाक  में  प्रॉस्पेरिटी  ब्रिगेड  के  काम  की  सहायता  के  लिये

 लाख  रुपए  रखे  गए

 —
 at  हेम  मेरा  एक  व्यवस्था  काप्र इन  क्या  राज्य  के  विषय  को य

 जा  सकता  +  ?

 अध्यक्ष  महोदय :
 जी  नहीं  :  तुलना  की  जा  सकती  डी०  एम ०  के०

 के
 बारे

 म
 मंत्री  महोदय  उत्तर  नहीं  दै  वह  केवल  भारत  सेवक

 गर

 रेगर

 ही
 क

 कह  सकते

 श्री  क०  क्र ०  नायर  :  पाप  किस  तरह  पड़ताल  करेंगे  ?

 श्री  एम०  एस०  ग्सपदस्वासी  :  भारत  सेवक  समाज  एक  सामाजिक
 सेवा संगठन

 मद्रास 966-67  से  हमने  ऋण  शौर  ata  देना  बाद  कर  दिया  हू  हम  नहीं  जानते

 रकार ने  समृद्धि  ब्रिगेड  के  लिये  कोई  cfs  नियत  की  है  ।

 श्री  हों०  ना०  मुकर्जी  :
 श्री  मघ  लिमये

 के  प्रश्न  के
 उत्तर

 में  मंत्री  महोदय  कसार  रूप  सै

 a = इकार  किया  है  fe  कुछ  वित्तीय  नियमों  का  निश्चित  रूप से  उल्लंघन  किया  गया  इसको

 ध्यान  में
 रखते  हुए  सरकार  केन्द्रीय  जाँच  विभाग की  सहायता  से  जाँच  कराने के

 बारे
 म  स्पष्ट

 प  से  कुछ  क्यों  नहीं  कहती

 श्री  एम०  एस०  गरुप दस् वामी  :  यह  सच  है  कि  लॉक  लेखा  समिति  ने  झपने  प्र

 में  यह  कहा  था  कि  चंकी  भारत  सेवक  समाज  के  लेखे  वित्तीय  नियमों  के  अनुसार  तैयार

 हए  गए  इसलिये  इस  सभी  अनुदानों  कौर  ऋणों  का  दिया  जाना  तुरन्त  बन्द  किया
 जाना

 हिय
 |

 तभी  से  हमने  भारत  सेवक  समाज  को  भ्रनुदान  कौर  ऋण  देना  बन्द  कर  दिया  ज

 जाँच  कराने  के  प्रदान  का  सम्बन्ध  हम  उस  पर  अभी  विचार  कर  रहे  हैं  कौर  यदि  श्रावण

 मिला  गया  तो  जाँच  निचय  ही  की  जायेगी

 aft  gto  Ato  मुकर्जी  :  मेरा  प्रदान यह  नहीं  है  fears  लोक  लेखा  समिति  की  fame

 र  कार्यवाही  की  है  या  मेरा  wet  तो  यह
 है  कि  जब  कि  इस  संस्था  का  हिसाब-कि

 संतोषजनक  नहीं  पाया  गया  हे  तो  सरकार  यह  क्यों  कहती  है  कि  जाँच  कराने  पर  वहं  वीणा

 र  रही  यह  क्यों  नहीं  कहती  कि  एसे  निन्दनीय  मामले  की  जाँच  की  जा  रही
 है  ?

 न at  जगजीवन  राम
 :  यह  बताया  जा

 चुका  हूं  कि  लोक  लेखा  समिति
 के

 प्रतिवेदन  के

 अ्रघिकारियों  की  एक  समिति ने  भारत  सेवक  समाज  के  लेखों  की  जाँच  की  जैसा  कि  मेंने  war

 wa
 तक  किए  गए  लेखे  प्री

 तरह
 संतोषजनक  नहीं  मुझे  इसमें  सदेह  नहीं  कि  इस  मामले

 शअ्रग्रतर
 जाँच  आवश्यक  होगी  ।  जैसा  कि  मेंने  श्रीनिवासन  दिया  मामले  ar  स्पष्ट  चित्र

 मां  ही  उचित  कांयं वाही  की  जायगी
 ५७ समन

 थ्रो  रणबीर  fag :  क्या तरह
 सच  नहीं है  कि

 भारत  सेवक  समाज  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  aga  at

 गुच्छा  ्  कर  रहा  हे  और  यह  fH  इंस  95  afar  कर्मचारी कौर  पदधारी  हैं  ?
 सहे  QS
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 a
 ee  eo  ह

 लासा  तहर  a  पौर  त  सेवक  समाज  कल्याणकारी

 कार्य  कर  रहा  है  arc  zat  एक  af  संख्या  में  लोगों  हो  रोजगार  feat  ( t  कुछ  माननीय

 सदस्य  Bs) ——

 अध्यक्ष  महोदय :  कान्ती  सभी  माननीय  सदस्य  कृपया  बैठ

 जायें
 ॥  aa

 मय  पर  इस  विषय  पर  mat  qe  की  चर्चा  रखी  जा  सकती

 Shri  Madhu  Limaye  That  will  not  do  It  is  an  issue  of  privilege.

 given  notice  of  my  intention  to  bring  a  motion  of  privilege.

 Fav

 ae

 at  जबकि  बहुत  सारे  माननीय  सदस्यो ंने
 जाँच  कराने  के  लिये  अनुरोध  है

 फिर
 कोई  जाँच  नव समिति  aT  gi XN att  आयोग  नियुक्त  करने  में  सरकार  में  क्या  रुकावटें

 कया  माननीय  मंत्री  सभी  राज्य  सरकारों  से  भी  कहेंगे  कि  वे  भारतਂ  सेवक  समाज  को
 सभी

 शादी  देना  बन्द  कर  दें  ?

 श्री  एस०  एस०  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  भी  सभी

 अनुदान  प्र  ऋण  बन्द  कर  दिये  जहाँ  तक  जाँच  कराने  के  माएं  में  रुकावट  का  सम्बन्ध

 हम
 उन

 सभी
 दस्तावेजों का  अध्ययन  कर  रहे  हैं  जो  योजना  आयोग  ने  हमारे  मंत्रालय

 को  भेंजे

 पिछले  महीने  16  तारीख  को  gt  हमपर  ae  जिम्मेदारी  थोपी  गई  इसलिये  सभी  पत्रकारों
 र

 विचार  कर  रहे  हैं  और  यदि  प्रावश्यक  gar  तो  जाँच  भी  की  जायेगी ।

 Shri  Gananand  Thakur  Sir,  I  have  been  trying  in  vain  to  catch  your  for  half  an

 h  ir.  I  walk  out  in  protest  against  your  treating  the  new  members  casua

 श्री  गणा नन्द  ठाकर  सदन से  उठ  क्र  चले  गय ॥  व्

 द
 Shri  Gunanand  Thakur  then  left  the  House.  ae

 विशव  तामील  सम्मेलन  के  अवसर  पर  डाक  टिकटों  का  जार

 करी
 किय

 जाना

 *480  tft  यशपाल  सिंह  श्री  जाज

 फरनन्डीज द
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 a>.

 क्या  विषव  तामील  सम्मेलन  के  अवसर  पर  जारी  की

 द

 a
 यदि  तो  इससे  कितनी  धघनरादधि  वसूल

 हुई  ~  ~
 क्या यह  सच  है  कि  तामिलनाडु  के  डाकघरों  ी

 में  f
 बकी

 के
 दि  ये  गए  इन  डाक

 |  को  वापस  ले  लिया  गया  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सतह-काय  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  इ०  कृ७

 बिक्री  अभी  चलਂ  रही

 )  24  1968  तक  2,11,000.80  aq  किए  जा

 स

 सके

 ax  टिकटे  पहले  दिन ही
 3

 जनक

 |  को  तमिलनाडु  के
 डाकघरों  में

 at  पी
 स्थानीय

 प्राधिकारियों  की  मंत्रणा  पर
 4  JVO 8  से  मद्रास  राज्य  के  डाकघरों

 से  वापस ले  ली  थीं

 =
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 7  YO6  द

 उत्तर —_—  a
 क

 गगन

 प्रयत्न

 Shri  Yashpal  Singh  Why  did  the  Government  change  its  decision,  was  it  t  there
 ere  some  communal-minded  people  behind  it  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary
 Affairs  and ommunications  (Shri  I.  K.  Gujral) :  Government  never  changed  its  decision.  ८

 just
 cceded  to  the  request  of  the  local  authorities  to  withdraw  the  sale  of  stamps  from  the  post o  1ces

 Shri  Yashpal  Singh  :  What  amount  of  loss  has  been  suffered  by  the  Government  ति

 to  the  stamps  not  having  been  sold  ?

 Shri  I.  K.  Gujral  Governmentsuffered  no  loss  as  those  stamps  are  selling  like  hot  cake:  a

 श्री  विभिन्न  प्रदेशों  के  लोगों  की  भाषा  सम्बन्धों  भावनाओं  को  पुरा  करने

 _  सरकार  का  रवैया  बड़ा  खेदपूर्ण  हाल ही  में  समाचार-पत्रो ंमें  यह  खबर थी  मेरे  र
 व

 मद्रास को  तमिल  में  तार  देने की  aaa  नहीं  दी  गई  ।  मुझे  पता  लगा  कि  डा०  राम  सुलग

 ने  कार्यभार  संभालने  के  cesta  अंग्रेजी  कौर  तमिल  में  तार  तथा  wea  प्रपत्रों  का  छापा  जाना  थ

 ः

 बन्द  करने  के  लिये  हिदायतें  जारी  टिकटें  जारी  करने  में  बहुत  से  कारण  हैं
 शरीर  डा०

 रामसुभग  सिंह  राज्य  सरकार  को
 एक अपराघी  के  रूप  में

 चित्रित
 कर  रहे  तमिल  को

 _

 धान  की  आठवीं  ara में  मान्यता दी  गई  है प्र ौर  यह  अन्य  भाषा  के
 क

 थ
 क्या  तमिल  aaa  की  टिकट  जारी  करना  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी नहीं  है  जब  ्

 तमिल  भाषा  के  सम्बन्ध  में  एक  अन्तराष्ट्रीय  सम्मेलन  चल  रहा  है
 ?

 डा०  राम  सुभग  wet  का  पहला  भाग  बिल्कुल  निराधार  प्रदान  के  दूसरे  भाग

 eee में  में  सभापटल  पर  क  विवरण  रखना  चाहता  यह  उस  डाक-टिकट की  प्रति

 जो  स्वयं  मूख्य  मंत्री ने  हमें  भेजी  थिरुकुरल  शब्द  को  छोड़  जो  तमिलਂ में  प्रतीत ह  i
 a

 a)  इस  पर  तमिल  में  कुछ  नहीं  वह  भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी  की  बातें  करते  af
 थ

 सम्मेलन के  महासचिव  ने  इस  पर  स्वयं  भ्रंग्रेजी में  हस्ताक्षर  किए  क्या  श्री  कण्डप्पन श्रवन

 जिम्मेदारी  भारते  सरकार पर  थोपना  चाहते  हैं  कौर  विशेष  रूप  से  डाकतार  विभाग पर  अपने  पाए

 छिपाने  के

 थी  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  क्यों
 कि

 उसਂ  पर  भ्रंग्रेजी  में
 हस्ताक्षर  हम

 भ्रंग्रेजी  में
 इसलिये

 बोलते  हैं  कि  श्राप  केवल  weal  समझ  सकतेਂ

 तमिल  नहीं

 स ma

 nq  में  तमिल में  में  इसक a1  उत्तर  तेजी
 '

 एक  प्रश्न  करता  हुँ  शर  अपनी  भाषा

 Shri  Madhu  Limaye  Translation  should  be  arranged

 att  सोनिया  तमिल  भाषा  में  बोले  ।

 अध्यक्ष  aria

 sy  संविधान
 संविधान

 की
 घारा  120  के  श्रस्तर्गत

 एक  सदस्य को  तमिल में  बोलने  क

 कार  है  और  इसीलिये में

 '
 तमिल  में  में  ग्रा रवासन  देना  चाहता  कि  हिन्दी के

 पारा  कोई  विरोध  नहीं
 बया  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  टिकट  के  चित्रों में  कोई  हिन्द

 ने  था  या  उसमें  हिन्दी  का  अंकन  सरकार  द्वारा  रखा  गया था  ?  मद्रास  राज्य  के  सम्बन्ध म प
 नी  टिकें  जारी

 की
 गई  हैं  उनमें  किसी

 में  भी
 हिन्दी  का

 अंकन  नहीं
 ge  सम्मेलन

 HF
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 के  अवसर  पर
 पहली  बार  टिकट  में  हिन्दी का  अंकन  रखा  राज्य  सरकार  ने  इसको

 स्वीकार  नहीं
 a a 2  स

 कार डा०  राम  सुलग  सिह  :  में  व  उत्पाह  से  यह  स्पष्ट
 करना  चाहता  हँ  कि  भारत

 संचार  मंत्रालय  संवैधानिक  नियमों  को  अ्रपेक्षा  से  अधिक  बल्कि  माननीय  सदस्य  से  भी  धिक

 मान  देते  सरकार  की  नीठि  यह  है:--वर्ष  1954  से  @  हर  च

 प्रंप्रेजी में  मुदित  होती  थी  ।  वर्ष  1963  के  बाद  क्योंकि  वर्ष  1963 में  डाक-निर्णय  लिया  गय  ह

 कटों  इरादी  के  लिये  अंग्रेजी  व  भाषाएँ  नियत  की  ay  1963  &  पूवे  सब

 पो  रूप  में  प्रकाशित  यहाँ  में  सहमत  हूँ
 ।

 aaa  सै  हिन्दी  में  परिवर्तन  या  तमिलਂ  के  प्रयोग  न  करने  के  बारे  में

 कप

 1  ध्यान

 सम्मेलन  के  fag  की  are  आकर्षित  कया  कोई  माननीय  सदस्य  हमसे  अपेक्षा करते हैं  कि  हम

 _  &  ७  के मेलन  के  चिह्न  को  बदलਂ  सकते  है ं?

 श्री  कडप्पा  :  आपन  इसे  बदला

 डा०  राम  सुलग  सिह  :  हम  इसे  कसे

 श्री  कडप्पा  :  आपने  उसमें  हिन्दी  ware  पहले  वह  इसमें  नहीं  तमिल

 द
 क्यों  नहीं  डाला  गया ?

 TAT  we  तात rua  सुभग  क्योंकि
 भारत स  टें  हिन्दी व  sist

 )  थ

 श्री  कन्डप्पन  :  क्यों  ?
 व

 pap  ripe
 डा०  रामसुभग  सिंह  :  यह  सरकार की  नीति  हम  इसे  परिवर्तित  न त  ्  रहे  कौर  कोई

 |  न ta)  क्यों नक दबाव  हमें  परिवर्तित  करने
 को

 बाध्य  नहीं  कर  सव  कता  ag  प्रादेशिक

 ग  के  बारे  में  बात  करते  हैं

 कन्डप्पन  :  प्रादेशिक  भाषा  यह  राष्ट्रीय  भाषा
 क

 थ्री

 डा०  राम  सुलग  सिह  बहुत  सी  भाषायें
 हैं  जिन्हें  वहुत  लोग अ  शर  वे  मान्यता

 प्राप्त  न
 हीं

 श्री  करप्शन  :  यह  संविधान  का  areal  परिशिष्ट  है  व्यवधान
 )

 माननीय सदस्य  खड़े  हो  जाते

 भ
 lo

 राम  सुभग  सिह
 |

 हम  ग्रापसे  दबने  वाले

 T

 जावा

 महोदय :  व्यवस्था  भ्र गला  श्री  गण

 मैसेज  बनें  एन्ड  हावड़ा

 481.  tet  गणना  घोष :  मूर्ति

 थी  भगवान दास

 म  व  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  wey
 करेंगे  कि

 क  कल

 )
 क्रि  सत्य  है  कि

 * रा  न  हावड़ा  ने  1965  &

 तालाबन्दी  शोषण  कर
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 थ थ

 क  1889  क  मौखिक  उत्तर

 ae की  =

 यदि  तो  तालाबन्दी  से  कर्मचारियों  पर  प्रभाव  कौर

 पग (ar)  तालाबन्दी  समाप्त  करने  के  fay  कार  ने  क्या  कदम  उठाये  ?

 श्रम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री  सय रु लास  ary  )

 जी
 22

 कत

 1967

 _..  प्रायः
 ans  हजार  पाँच

 (7)  बोनस  के  झगड़े  को  लेकर  कर्मचारियों  द्वारा  21  सितम्बर  को

 ल् पर
 प्रबन्धकों  ने  तालाबन्दी  की  घोषणा  कर  दी  WA  यह  झगड़ा  कई  अन्य  =

 सम्बन्धितਂ है  ,  अनुशासन  जबरी  छुट्टी
 तथा  क्रप्रादेश  घटने

 के  क
 छंटनी  क 01 श पर्श्चिमी  बंगालਂ  के  मुख्य  मंत्रो  ने  व  श्रम  मंत्री  ने  इसਂ  मोटली  में  मेल-मिलान  a  सम

 क
 रान  का  प्रयत्न  परन्तु  ग्रसे फल  राज्यपाल  इस  कारखाने  को  पुनः  खोल

 ने  के

 at  किसी
 अ

 की  खोज  कर  रहे  हैं  ताकि  झगड़ा  निपटने  तक  कार्य  चालू

 गणेश  क्या  यह  सत्य  ह  कि  गत  26  जनवरी  को  कलकत्ता  में  श्रम  मंत्र  ह

 कार्यालय में  मालिकों  व  कर्मचारियों  का  एक  सम्मेलन  कराया  गया  था  ?  यदि  तो  तालाबन्दी

 का  निर्णय  वापस  लेने  के  लिपे  प्रबन्धकों  ने
 कया

 शर्ते  थीं ?

 शौ
 हाथी

 22  सितम्बर  से  यह  माला  रुका  ग्रा  तत्कालीन  मुख्य  उप-मुख्य  मंत्री
 तथा  श्रम  मंत्री  ने  मजदूर-सेबों  तथा  मालिकों  से  विचार-वीमेन  मालिकों  ने  कहा

 fe क्योंकि  उनके  पासਂ  क्रप-्रादेश  नहीं  हैं  तो  उनके  लिये  उद्योग  चलाना  सम्भव  न  होगा  तथा  लग

 3,000  करमचारियों  को  jer  भा  करना  अनिवार्य  उन्होंने  दो  करोड़  रुपये  की

 सहायता  भी  यही  मझे  रिकार्ड  से  ज्ञात  gat  क्यों कि  सितम्बर  19617 में  में  इस  विषय  से

 सम्बन्धित  नहीं  उन्होंने  कहां  सारे  8,500  कर्मचारियों  को  रोजगार  देना  सम्भव  नहीं  क

 होगा  तथा  3000  ग्रामीणों  की  छंटनी  जिसको  कि  कर्मचारियों  ने  स्वीकार  न
 थीं

 बातचीत  चलती  रहो
 परन्तु

 तत्कालीन  सरकार  एवम्‌  उसकी  उत्तराधिकारी  सरकार  भी
 दस

 मामले  को  नहीं  हल  कर  |  हमने  कूछ  संसद्‌-सदस्यों  के  साथ  लेकर  इस  मामले  को  लि

 शायद  माननीय  सदस्य  भी  मुझसे  3-4  दिन  पहले  मिले  तीन-चार  दिन  से  में  राज्यप

 से  सम्पक  बनाय ेहँ  तथा  वह  इसे  ह्  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 श्री  ato  चं०  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  कया  यह  संयुक्त-मोर्चा  जो  कि

 कुछ  समय  तक  परिचित  बंगाल  में  गद्दी  पर  की  नीतियों  के  कारण  हुआ  है  कि  कलकत्ता  तथा

 री भी
 पश्चिमी  बंगाल  के  कुछ  भागों  में  कुछ  ऐसे  कारखाने  बन्द  हो  शौर  क्या  यह  बेरोज

 उनकी  नीतियों  के  कारण  हुई  हू  जिन
 पर

 वे  चले

 थी  हाथी  में  केवलਂ  यह  तथ्य  बताऊँगा  कि  यह  तब  हु  जब  कि  परिश्रमी  बंगाल
 म

 सरकार कार्य  कर  रही

 वि

 नि
 ह  oft  स्वतंत्र सिह  कोठारी  :

 क्यो
 में  जान

 सकती  हैਂ  कि  वग

 र
 है

 यदि  कारखाने को
 खोला  गया  तो  उसे

 nian

 छन्द

 पवात्वमिट  en at  a  अमाय
 ि  iy नद  रखना  चाहती  यह

 पनप मर  959
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 पुन  खोलने  के  लिये  इसे  एक  करोड़  रुपया  यदि  तो  इन  दोनों  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  मैं

 मंत्रो  महोदय  कया  कर  रहे

 श्री  यह  सत्य  है  कि  कम्पनी  2  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  माँगती

 वह  यह  भी  श्रतुभव करती  है  कि  wage  बिना यह  कार्य  नहीं  कर  सकती  जहाँ तक  क्रय-श्रादेश्यों :

 का  wat  है  हम  इस  पर  विचार कर  सकते  हैं  तथा  उन्हें काम  दे  सकते  धन की  समस्या  भी

 हल  हो  सकती  परन्तु  प्रदान यह  हैं
 कि

 वे  तीन  हजार  कर्मचारियों  की  छंटनी  करना

 यही  मुख्य  कठिनाई  वे
 दो

 बातें  नहीं  जो
 कि

 हलਂ  हो  सकती  मेंने  राज्यपाल
 को

 दो-ए

 qa  दिए  हैं  तथा  वह  प्रयत्न
 कर

 रहे

 डा०  वरानन  इस  कम्पनी  द्वारा  तालाबन्दी  घोषित  करने  से  पुर्व  गत  ay  106

 मार्टिन  बनें  के  अन्तर्गत  cess  वैगन  कम्पनी  तथा  बने  कम्पनी  दोनों  को  वे  aia  की  गोर

 से  6000  डब्बे
 बनाने

 का
 शदे  मिला

 था  परन्तु  फिर  भी  उन्होंने  ताला-बग्घी  करने  का
 free

 क
 किया  जिसके  कारण  areal  के  भुगतान  में  विलम्ब  gary  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  भारत

 सरकार इन  दोनों  कम्पनियों  को  यथासम्भव  शीघ्र  weal  के  भुगतान  के  लिये  कयों  नहीं  कहे  सकती
 ह

 भरी
 उत्तर  देते  दू  में  कह  चुका  हु  कि  यदि

 उनके  ora  कोरम  नहीं  है  तो  इसका  ध्यान
 ्

 रखा  जा  सकता  परन्तु  यह  बाघा  नहीं  है
 ।

 वह  कहते  हैं  कि
 यदि

 उन्हें  क्रय-श्नादेदा

 ्

 प्राप्त  हो  जायें  तो  भी  वे  gt  झ्रादमियों  से  तत्काल  कारखाना  नहीं  चला  सकते  तथा  3,000

 वासियों  की  छटनी  होगी ।

 थ  थी  go  क्‌०  कापड़िया  संयुक्त  मोर्चे  के  शासन  पश्चिमी  बंगाल  तथा

 कलकत्ता  बहुत  सारे  मजदूरों  संम्बन्धी  झगड़े  हुए  हैं  तथा  उनमें  से  अधिकतम  कर्मचारियों  के

 हितों  के  विचार  से  नहीं  प्रत्युत  कुमार्ग-दर्शित  राजनैतिक-स्वार्थ-भावनायुवतਂ  कार्मिक-संघवाद  के

 कारण  हुए  कलकत्ता
 के  7,000  कामिक-संघों  में  से  ही  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो  सं

 कार्मिक  संघों  के  सचिव  ऐसे  कार्मिक-संघीय  एकाधिकारी  भी  हैं  जो  कि  50-50  कमी

 संघों  के  प्रधान  कया  में  सरकार  से  जान  सकता  हूँ  कि  इस  ताला-बन्द  बने  एप्ड  कम्पनी

 feat  कामिक-संघ  हैं  तथा  बनें  एण्ड  कम्पनी  में  कार्मिक-संघों
 के

 कितने  प्रधान  कौर  सचिव  कू

 कामिक-संघों  में  पदाधिकारी  हैं  चाहे  वे  प्रधान  हैं  या  सचिव  ?

 थी  ae  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  मेरे  विचार  से  इस  कम्पनी में  5  क
 मिक

 संघ

 श्री  ब्योतिमंय  बसु  :  मुझे  श्राद्दा है  कि  श्रम  मंत्री  मेरे  प्रश्न  को  समझने  का  कष्ट  करें

 बर्न  एण्ड  कम्पनी  को  बहुत  सी  नियंत्रित  वस्तुओं  का  याद  प्र1'तਂ  तथा  उनको

 बात
 की

 चिन्ता  है  कि  कैदी
 वह

 यशोदा
 किसी  दुसरे  पक्ष के  हाथ  न  लग  जाये

 जिससे  कि  वह  पक्ष
 द्स «अ

 उसे  फौलाकर  राष्ट्रीय  उत्पादन  बढ़ा
 इस  स्थिति

 में  क्या  में  श्रम
 मंत्री  से  ge  सकता हूँ  कि

 कया वह  इस  प्रदान  पर  विचार
 कि  बनें

 एण्ड  कम्पनी  पर  यह  दबाव  डाला  जाये  कि  या  त

 ag  नियंत्रित  वस्तुओं  का  यशोदा
 लौटाये  अथवा  फिर  करखाने  को  खोले  कौर  उन्हें  प्रयोग  में  लाय

 2

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  मंत्री  महोदय  के
 पास  इसका  उत्तर  नहीं  है  तो  उत्तर  देनें की  व

 960
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 मौखिक  सतर

 one  en
 ne

 Shri  Deven  Sen  Is  it  not  true  that  there  had  not  been  an  agreement  betwee
 the

 hen
 Union

 ry id  the  Company  thatthe  Company  will  pay  them  a  bonus  of  15  percent  ?  Later  on,  wi  he

 Company
 dseired  to  pay,  is  it  not  correct  that  they  wanted  to  pay  only  2% *  Is  it  alsonot  c  t

 hat
 the  workers  protested  and  demonstrated  against  it?

 /

 Has  it  not,  on  this  very  pretention,  been  said  by  the  Company  that  until  3000  people  re

 retrenched,  they  cannot  function  ?  It  is  also  not  correct  that  this  Company  has  purchas 5

 shares  with  Rs.50  lakh  and  issued  bonus-shares  worth  Rs.65  crores?  15  1(  101.  also  correct  th  क  ी
 itisa  monopolist  Company  of  West  Bengal  and  this  statement  about  non-availability  of  fun

 is  mere  an  excuse  for  not  paying  money  ?

 शी  जी  मुझे  fears  से  पता  चला  कि  कम्पनी ने  18  प्रतिष्ठित  बोनस

 देना  स्वीकार  किया  था  जिसमें  से  5  प्रतिशत  तो  पूजा  की  छुट्टियों  से  पहले  तथा  दोष  किस्तों

 हमें  सर्जरी  रहे  कि  राष्ट्रपति  के  शासन  के  अ्रन्तगतें  wal  पन्द्रह  दिन  पहले  ही  हमने  cleat

 ्
 बंगाल  का  प्रशासन  हाथ  में  लिया  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सुबोध  जो  कि  राउ

 _
 के  श्रम  मंत्री  ने  पुरा  soe  किया  कौर  उनके  द्वारा  पूरा  दबाव  व  प्रभाव  डालने  तथा  पद

 क
 का  करने  पर  भी  यह  मामला  हल  नहीं

 हो
 सका  |  यह  कसे  भ्र पे क्षा  करते  हैं  कि  में  किस

 .
 जादू के  डण्डे  से  उसे  केवल  10  दिन  में  gage  यह  सब  सत्य  उन्होंने  वायदा  किय

 था  परन्तु  फिर यह  कहकर  कि  न  तो  पेसा  है  area  उन्होंने  पैसा  नहीं  दिया  ।

 Shri  Madhu  Limaye  You  punish  them

 श्री  लोबो  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट  किया  है  कि  सारा  मामला 3

 व्यक्तियों  के  बारे  में  में  यह  एक  साधारण  प्रश्न  पसीना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार
 केवलਂ

 इन  3000  व्यक्तियों  को  खातिर  कारखाने  के  काम  को  रोके  हुए  इसका  पैस

 iad
 देगा  ?  ga  स्थिति  में  कया  में  जान  सकता  हँ  कि  क्या  सरकार इस  मामले  पर  न्याय

 करा  देगी  ताकि  दोनों  पक्ष  डरपना-अपना  मामला  पेशा  कर  सकें  तथा  संतोष  कर  सकें  कि

 किसकी  है
 ?

 थी  हाथी
 :

 यह  विचार  करने
 योग्य  बात  तीन  हजार  व्यक्तियों के  लिये  यह  स

 नहीं  चाहिये  wire  वास्तव  में
 मेंने

 राज्यपाल  को  सुझाव  दिया  है  कि  इस  बारे  में  कोई  fag  -

 समिति  खोज-बीन  ati  पंच-फैसले  का  जो  भी  निर्णय  होगा  हम  परन्तु  कारखाना  तो  च

 होना  न्याय-निर्णय  से  पंच-फैसला  उत्तमतर

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Is  there  any  arrear  of  salaries  which  has  not  been  paid
 to  these  8,000  workers  so  far?  Are  they  being  given  lay-offs  or  not  ?  Are  those  worke

 being  given  lay-offs  who  have  been  jobless  now-a-days?  I  want  also  to  know  whether  an  fort

 Will will  be  made  to  start  this  factory  by  giving  it  most  of  the  orders  for  making  boggies
 ?

 you  help  it  in  this  way  to  start  it  ?

 Shri  Hathi  There  is  no  difficulty  of  orders  But  the Those  will  be  given  uéstion

 starting.  They  say  that  they  don’t  have  full  work,  they  will  be  able  to  take  in  g  ually,  later
 on,

 Shri  am  Chand  Kachwai I  had  asked  about  the  salaries  also,

 96!
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 48  Shri  Madhu  Limaye
 f

 Law  be  pleased  to  state Will  the  Mi
 mie

 her  the  attention  of  Government  ha (a)  awn  to  such  allegations  that  the

 election  he  in  Kashmir  do  not  represent  the  true  p  inion  in  Kashmir  ;  and

 (b)  f  so,  Government’s  reaction
 thereto

 ?  क्

 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Fo  यूनुस

 जी  नहीं ।

 seq gt  नहीं

 Shri  Madhu  Limaye
 :

 During  Elections  in  Kashmir  when  20  Cong  candidates

 re  declared  elected  unanimously,  a  few  newspapers  criticised  the  matter  in  t  1  words  ;

 The  Hindustan  Times  said  it  India  Express  called  116 '[ )15(0 01113 1111  Rejectionsਂ
 and  Statesman  expresed  it  as  to  doubt  Later  the  Hindustan  Times  yvrote  ‘Faith

 in  fair  poll  in  Kashmir  In  regard  to  further  clarification  the  paper  called  it  as
 neSNs

 inn vincing  There  were  various  similar  Editorials  Then  Mr,  Sundaram  went  over  there  facie

 tigation  and  he  said  am  satisfied  by  and  large  Iwanttoknow  from  the  Hon.  Minister v
 ther  his  attention  was  drawn  towards  such  criticism,  if  so,  whether  he_  will  consider  over  ह
 ducting  fresh  elections  in  Kashmir  to  wash  off  the  complaints

 ?

 rs  Shri  M.  Yunus  Saleem:  Most  of  the  complaints  received  by  the  Election  Com

 a  hat  nomination  papers  were  rejected  in  large  numbers  Those  candidates  whose  1  ination

 papers  were  rejected  have  filed  their  election  petitions  and  these  are  being
 considere |  है  10  0011.

 None  else  complaints  have  reached  us  which  may  require  a  further  investigation  A

 कि

 eceive

 any  such  complaint  it  will  he  investigated

 Shri  Madhu  Limaye  About  the  election  petitions  yousaid  that  they  are  in  th  ourt

 It  was  in  the  beginning  and in  the  election  tribunal.  After  that  the  Government  of  Kashmir
 consi-

 dered  about  the  application  of  our  rules  in  Kashmir  which  resulted  in  the  cancellation  the

 petitions  and  the  work  had  to  be  started  afresh  and  this  all  took  one  year  The  matte  hen,
 came  to  the  High  Court  I  want  to  know  whether  the  Government  of  Kashmir  had  not  to

 delay  it  deliberately  and  will  you  reconsider  your  decision  and  declare  the  elections  h  10
 Kashmir,  as  invalid  ?

 Shri  M.  Yunus  Saleem  :  The  entire  House  is  aware  that  an  amendment  in  the

 sentation  of  People  Act  was  proposed  to  the  effect  that  the  jurisdiction  of  Election  T
 ae

 al

 be  transferred  to  High  Court  and  it  was  passed  by  the  House.  This  jurisdiction !  then

 transferred.  Accordingly  the  Kashmir  Government  also,  by  amending  its
 rE

 tation  of

 People  Act,  transferred  the  jurisdiction  to  the  High  Court,

 चुनाव-न्यायाधिकरण  के  पास  जो  चुनाव-पादुकायें  पड़ी  थीं  वे  सब  उच्च  न्यायालय

 स्थानान्तरित  हो  कर  वहीं  देखी  जा  रही  हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  I  had  said  that  prior  to  general  elections  we  hac
 mad

 e  a  law
 giving  powers  to  the  High  Court  to  hear  to  the  election  petitions,  they  did  not  rake i

 tat  that
 me.  Powers  have  been  delegated  to  the  High

 Court  deliberately
 with  a  purpose  to  either  get

 Wh, कि  €  election  petitions  rejected  or  delayec  not  done  before  the  elections  as  doncin
 the  other  States  ?

 962



 थि  a

 लिखित  उत्तर 17  1889

 अ
 लि  व

 ee  य
 आ

 Shri  M.  Yunus  Saleem  :  Government  of  India  had  not  proposed  to  tha  vernment
 to  amend  their  Representation  of  People  Act  at  a  particular  time.

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  All  the  petitions  for  rejection  of  nomination  papers  a  re aa  ng
 nsidered  in  the  High  Court.  In  Kashmir,  many  nomination  papers  were  rejected  ol

 the
 round  that  the  candidates  had  not  taken  oath  before  filing  their  nomination  papers.I  want

 to

 whether  the  Government,  taking  into  view  that  many  nominations  were  rejected  on
 account

 ofvery  minor  mistakes,  will  take  necessary  steps  to  avoid  it  in  future  ?
 oo

 Shri  M.  Yunus  Saleem:  These  nomination  papers  have  been  rejected  on  different  grounc
 Some  of  those  were  rejected  on  the  ground  that  the  candidates  had  not  taken  the  oath  for  allegi-

 ice  as  provided  in  the  Act,  some  on  the  ground  that  they  had  not  encloseda  certified  copy  fo
 lection  Roll  which  is  essential  and  some under  rules  ;  had  not  deposited  the  security

 Ss  milarly  the  nomination  papers  were  rejected  as  the  condition  of  Representation  of  People  ct
 were  not  complied  with.  Those  who  are  dissatisfied  with  it,  have  filed  election  petiti  eo

 Those  matters  are  with  the  Court.  Action  will  be  taken  in  accordance  with  the  Court’s  de

 द  10115,
 ज

 न  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हँ  कि  क्या  वह  इस

 ग़लतफ़हमी  को  दूर  करने  की  स्थिति  में  हैं  कि  पिछले  श्राम  चुनावों  में  जो  ढंग  व  प्रक्रिय  जम्म व

 क
 हरमीत  राज्य  में  अपनाई  गई  ae  किसी  भी  रूप  में  पैदा  के  अन्य  भागों में

 अपन  ई  गई  ढंग

 ब  प्रक्रिया &  भिन्न  थी  ?

 थी  Ho  युनुस  सलीम :  कोई  भिन्नता  नहीं  दूसरे  राज्यों  जैसी  ही  थी

 अध्यक्ष  अब  हम  अल्प-सुचना  wea  लेते

 7 aTeat AT थी  हुम यन ज च  कबीर
 :

 में  इस  पर  एक  अनुपूरक  प्रश्न  करना

 च मध्यक  महोदय  :  wa  तो  पहले  ही  बारह  बजकर  3  मिनट  हो  गए

 अल्प  सुचना  प्रदान

 अध्यक्ष
 श्री  नरेन्द्र  सिंह  दुर्भाग्य  से

 जिस-जिस  सदस्य  ने

 अल्प  सुचना  प्रदान  रखा
 है  वह  सभा  में  उपस्थित  नहीं  अल्प  सूचना  प्रदान

 ध  वाले  माननीय

 सदस्यों  को  faery
 वाना  से

 उपस्थितਂ  रहना  यह  दुख  की

 rs ret

 प्रश्नों  के  लिखित  sax

 _  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES  IONS

 oo
 Delhi  Wakf  Board

 a
 *  483.

 *  ६
 Will  the  Minister  of Shei  Kanwar  Lal

 Gupta  ह  pleased  to  state

 (a)  wh  161  is  a  fact  that  the  Delhi  Wakf  Board  have  given  on  rent  > any  Masjids  in  Delhi

 (b)  if  so  he  number  thereof  and  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whet  r  Government  have  received  any  complaints  of  ruption,  favouritism  and

 embazzlement  rainst  the  Delhi  Wakf  Board  during  the  la:  hre  a

 (d)  if  50,  the  number  thereof  and  the

 action  taken  thereon
 by  Government  ?
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 लि  (Saka) Written
 Answers

 दि अ

 The  Minist  er  of  ndustrial  Development  and |
 क

 pany  Affairs
 (Shri

 FA.

 Ahme  Wd):

 (a)  No,  Sir.  ः

 % ्  Does  not  arise.

 (c)  and  (d)  Yes,  Sir,  Four  complaints  are  reported  to  have  b
 cen  received  by  the  Delhi

 Adn  stration.  Of  these,  three  are  being  inquired  into  by  the  Administration.  The  fourth  one
 e relate  amatter  pending  in  a  Court  of  Law  and  the  complainant  srefore,  informed  by  the

 Admin  ion  to  approach  the.Court  for  remedial  action.  क्

 अनौपचारिक  सलाहकार  समिति
 ह

 ©4684,  श्री  चक्रपाणी  :  ०  Fo  गोपालन

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  att  ज्योतिमंय  बसु  :
 =

 ait  दोनों  : थी  पी०  राजनीति  :

 शी  अंबचेजियान  थी  चेंगलराया
 :  ह

 क्या
 संसद-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 शल्योपचारिक  सलाहकार  समितियों  की  शक्तियाँ  तथा  उनके
 कार्य

 कया

 क्या  सरकार का  विचार  वर्तमान  समितियों के  कृत्यों  में
 ए

 रिश्वत  करने  का

 कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  किए  जाने  की  ary  गवना  है  ?

 a
 संसद-कार्य  तथा  संचार  मंत्रो  राम  सुलग  fag):

 क  से  अनौपचारिक  सलाहकार  समितियों  का  संसद-सदस्यों  कौर  मंत्रियों  था

 अधिकारियों  के
 बीच  संपर्क  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  तथा  अनौपचारिक  चर्चा  के  द्वारा  सरकारी

 प्रशासन  शर  सरकारी  मोतियों  के  सिद्धान्तों  शौर  सदस्यों  से  सदस्यों  का  घनी

 परिचय  कराने  के  लिए  किया  जाता  समितियों  के  सदस्यों  से  उन  विषयों  की  सुचना  भेजने

 के  लिए  प्रार्थना  की  जाती  है  जिन्हें  वे  समिति  की  बैठकों  में  उठाना  चाहूँ  ।  बैठक की  तारीख

 से  पहले  ही  सदस्यों में  उन
 विषयों

 पर
 टिप्पणियाँ  इरादी  परिचालित कर  दी  जाती

 यद्यपि  वर्तमान  कार्य-व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  नहीं है  तथा  परिचयात्मक

 खप  में
 रिचा  रिक  सलाहकार  समितियों  की  बैठकों  के  कार्यरत  सदस्यों  में  परिचालित  करने  के  लिये

 मंत्रालयों से  कहा  गया  उन्हें  यह
 भी

 परामर्श  दिया  गया  है  कि  यदि  किसी  fade  विषय  पर
 ही आ

 ्

 सदस्यों
 में

 मतैक्य  हो  तो
 प्रायः

 उसे  स्वीकार
 कर

 लेना  यदि  उसे  स्वीकार
 करने  में  कोई

 कम
 कठिनाई  हो  भ्रनौपचारिक  सलाहकार  समिति के  सदस्यों  को  उसਂ  प्रस्ताव के  स्वीकार

 करने  के  कारणों  का  स्पष्ठीकरण कर

 Improvement  in  Telephone  System  in  Delhi  a

 ॥  के  ©  40
 फा

 485.  Shri  R.  S.  Vidyarthi:
 थ

 Shri
 ी Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  a  i

 Will  the  Min
 Ainister  of  Communica  tions  b

 a  hae  eke 964



 1968  लिखित उत्तर

 niet
 a

 pes hether it  15  5  fact  that  1  new  General

 eee
 of

 the  Delhi
 Telephone  Department,

 a  aking  over  charge  of  his  post,  Had  promised t 201  to take

 min  Delhi  ;  and

 ifter tak ystem i _ (b)
 )  if  so,  the  steps  taken  in  this  regard  so  far

 e  certz

 ः

 prove

 =

 telephone

 ्  Minister  of  State in  the  Departments  of  Parliamentary
 rs  and  Communi-

 cations  (Shri  I.K.  Gujral  ):  (a)  Yes,  Sir.

 b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 375/68]

 [Placed  in
 Library

 See  No.  LT—

 ्
 कपड़ा  मिलों  ढारा  मारी  में  कटोती

 _ 486.  श्री  विश्वनाथ  सेना  श्रीमती  सुशीला  गोप

 श्री  रमानी  थ्री  उसा नाथ

 ग श्रम  तथा
 grata

 मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 कया यह  सच  2.0
 कि  कपड़ा  मिलों

 के
 वकान  न  पि  भारतीय

 पूल  संस्था  ने  मजूरी
 में  कठौती  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  at,  तो  उसका ब्यौरा  कया  are

 मिल  मालिकों  द्वारा  प्रस्तावित  मजूरी  की  कटौती
 हन  et

 सरकार  का

 पीवीसी  करने  का  विचार  है
 ?

 सरक प्रस  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 हुश्न
 प्राप्त  नहीं

 atc  प्रश्न  नहीं  उठते  ।  अ

 प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव

 ्
 भारतीय  ala  अन सत् घान  परिषद  में

 87.  श्री  झा  क्र  गोपालन  श्री  गणना  घोष

 थ्री  अविरुद्ध o  at  उमा नाथ

 या  खाद्य  तथा  ee  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌ में
 काम  करने  000

 कर्मचारियों  जिनमें  वैज्ञानिक  भी  शामिल  1  1968  छंटनी  कर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  कौर  ween

 (7)  उनको  वैकल्पिक  रोजगार  दिलाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 है

 ?

 राज्य
 enc

 va  मन्त्री
 खाद्य--क

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में

 साहिब दि
 जी

 और  प्रश्न ही  नहीं  उठते
 ।

 द
 चावल  मिलों  का  oer  frat

 ही  स  सी
 488.  श्री  र  1  कृषिमंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  किः
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 थ

 क

 Witten  Anivece
 March, ch,

 शल
 sn

 —
 )  FAT  सरकार  चाट  गल  के के  लिए  कल  किसानो ं्

 सहकारी
 समितियों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  को  परमिट  देने  में  प्राथमिकता  at  कौर

 एक  ष  से  श्रमिक  समय  से  न  चलਂ  रहे  चावल  मिल  को  मिला  घोषित  करने

 किया  ः

 i

 )  यदि  तो  कितने  चावल  मिलों  में  इस  समय  पुरानी  मशीनरी  प्रयुक्त

 लग

 आधुनिकीकरण  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  अर

 उसका  ब्यौरा  क्या

 ve

 -

 सा

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  म  राज्य  मन्त्र

 )  जी  ही  इस  सम्बन्ध  में  चावल  मीटिंग  उद्योग  )
 1958

 ae  ae  लिये  एक  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  13  फरवरी  +  tg 19  684  स  गया

 रद ह ैकौर  लोक-सभा  द्वारा  विचार  किए  जाने  की  प्रतीक्षा

 ठीक-ठीक  अँकड़े  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  यह  ग्रामीण  लगाया  गया  हूँ f
 गर्ग

 0  प्रतिश्त  चावल  मिलें  इस  समय  हुलर  किस्म  की

 ae  ta  में  चावल  मिलों  के  श्राधनिकीकरण  करने  की  दिशा  में

 उपाय  के  खप  में  सरकार  ने  विभिन्न  सघन  कृषि-जिला  कार्यक्रमों  के  क्षेत्रों  में  पाइलट-अध्ययन
 त

 मूल्याँकन  कार्यक्रम  के  लिये
 7

 ares  चावलਂ  मिलें  स्थापित  की  चौथी  योजना  में
 यन तथ श्राधनिष

 feat  का  प्रयोग  कर  नई  अ्राघनिक  चावल  मिलें  स्थापितਂ  करने  वर्तमान  मिलों  की

 सुधारने  के  लिए  एक  अस्थायी  योजना भी  तैयार  की  गयी  ये  प्रस्तावਂ  अभी  भी  विचाराधीन

 झाघुनिकीकरण  कार्यक्रम  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिये  इन  श्रमिक  उपकरणों  को  देश  में  ही

 बनाने के  लिये  प्रबन्ध  किए  गए

 चावल  मीटिंग  उद्योग  1958  में  संशोधन  किया  जा
 |  रहा  है

 कि  नई  तथा  वर्तमान  दोनों  चावल  मिलों  को  श्रमिक  मशीनों  से  लैस  करने  शर
 गीध

 s विधियों  का  प्रयोग  सुनिश्चितਂ करने  के  लिये  परिजनों  श्र  लाइसेंसों  में  शर्तें सम्मिलित  करने

 हेतु
 अघिकार  प्राप्त

 भारत  के  राष्ट्रपति  तथा  उप-राष्ट्रपति  का  निर्वाचन

 *489.  ft  जुगल  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 f

 क्या  सरकार ने  राष्ट्रपति  तथा
 उप-राष्ट्रपति

 के  पदों  के

 भूति  निक्षेप  ग्र  सत्य  दातों  के  बारे में  विनिश्चय कर  लिया  कौर  ils

 के  लिये

 )  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 fa  wat  afar  मेनन  ):  ak

 सरव ) ष् ह

 a

 ह  fata  संचार  सेवा

 "490.
 थी  प्रेम  चन्द  क्या

 गाकर
 सरी

 गह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्  कशिश उतर

 bac

 1889

 =

 (=)  क्या यह  सच  है  कि  31  196  fo
 को  पुस्त-ऋण

 96

 राने थे

 03  लाख  रुपए  जिसमें  से  15  लाख  रुपये  से  afar  as  के  बन  वर्ष  से
 अधिक

 यदि
 तो  इतनी  भारी  राशि  के  बकाया  रह  गई  AK  इस  क  राशि

 म

 वसूलਂ  करने  के  लिया  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  तौर

 31  1967  को  विविध  ऋणों  की  राशि  कितनी  थी  कौर

 दि

 राशि

 दो  at  से
 fae

 समय
 से

 बकाया  थी
 ?

 daze  aa  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  ई  कु
 ०

 :

 विदेश  संचार  सेवा  का  पुस्त-ऋण  31  1965  को  96.03  ar

 था  जिसमें  से
 केवल  48]

 लाख  रुपये
 की  राशि

 के
 ऋण  दो

 वर्ष  से  अधिक  पुराने
 झरन

 दस्त तग
 उन  राशियों  at  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  जो  दूरसंचार

 हि .  यात  दोषों  के  सम्बन्ध  विदेशी  प्रयासों  विदेश  संचार  सेवा  को  प्राप्य  होते  साम
 an

 दोषों  का  निपटारा करने  में  लगभग  7
 से

 9
 महीने

 लग  जाते

 ि  31  1965  fata  संचार  सेवा  को जो  राशियाँ  प्राप्य  उनमें  से  संयुक्त-अरब
 _

 गणराज्य  से  प्राप्य  4.81  लाख  रुपये  राशि  7.59  लाख  की  afar  को

 _  शेष  सभी  राशियों  का  निपटारा  हो  चुका  इस  प्राप्य-राशि  के  शीघ्र

 के  यह  मामला  aes  गणराज्य  की  सरकार  के  साथ  राजनयिक
 स्तर  पर  उठाया गया  है

 31  1967  को  उस्ता-ऋण  की  राशि  244.97  लाख  रुपये  थी  रि  से

 संयुक्त-अरब  गणराज्य से

 शल्य  7.59  लाख  रुपये  की  राशि  दो

 वर्ष  से

 अधिक

 से  बकाया थ
 उबर कों पर  राज-सहायता

 थ
 *491.  off  विश्वम्भर :  शी  मंगला  भा डोम

 कया  तथा  की  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क

 क्या यह  संच  है  कि
 सरकार

 का
 विचार  किसानों

 को  बाँटी  जाने
 व  ना  खाद  तथा

 कों पर  दी  जाने  वालो  राज-सहायता  को  समाप्त करने  अथवा  उसमें  कमी  करने
 का  कौर

 मर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं

 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन ना साहिब

 att  इस  समय  निम्नलिखित  उपदान  प्रदान  किये  जा  रहे  F:—

 द
 (1)  बीमा  भाड़ा  सहित  मूल्य  पर  18.25  प्रतिशत  परन्तु  म्युलेर  श्राफ  पो

 i
 पर  यह  उपदान  78  रुपये

 प्रति  मीटरी  टन
 से  अधिक  नहीं

 (2)  ares
 राक

 फास्फेट
 पर

 30  रुपये  प्रति  मीटरी टन  का द

 .  दो  स्तरों  पर  बैरकों  के  उपदान
 को

 घटाने  के  लिये  कृषि  आयोग की

 तथा  उपदान  को  समाप्त  करने
 क

 लिये  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  साथ के

 इन  उपादानों  को  समाप्त  करने  क  प्रदान  पर  विचार  किया जा  रहा

 ar  vor
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 Answers  Phalguna  17,  1889  (Saka)

 ल

 ब्यूरो  और  श्रन्देमान  व  निकोबार  दीपों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  maa

 पूरक  उर्वरकों पर  20  प्रतिशत  व  40  प्रतिशत  उपदान  दिया  जाता
 196

 9  की  ५० अ्रवांध में में  नाइट्रोजन प्रकट  व  फास्फोरस  पूरक  उबर कों  पर  दिये  जाने  वाले  उपदान
 को

 कम

 करके  15  प्रतिशत  व  25  प्रतिशत  कर  दिया  लका दीव  व  मिनीकोय  द्वीपों
 ar

 meat  प्लाटों  पर  प्रयोग  होने  वाले  उर्वरकों  पर  प्रतिशत  तथा  सामान्य  प्रयोग  के  लिय

 उर्वरकों  पर  50  प्रतिशत  उपदान  दिया  जाता  .

 1  1967  से  केन्द्रीय  उर्वरक  भण्डार  के  के  निर्गम  नृत्यों  q  संद
 दन

 करके
 उन्हें

 बड़ा  दिया  गया  ताकि  भण्डार  को  होने  वाली  हानि  की  मात्रा  को  कम  किया  जा
 सके

 ।

 रू  में  15  करोड़  रुपयों  की  हानि  की  संभावना  परन्तु  ware  के  कम  क्रय  मूल्य |  कारण

 भण्डार
 को

 बहुत  कम  हानि  होने
 की  संभावना  केन्द्रीय

 उर्वरक  भण्डार
 से  दिये  जाने  वाले

 वा

 a

 कों
 के  निर्गमਂ  मूल्य  यथापूर्व  ग्न  लाभ न  हानिਂ  के  arent  पर  निर्धारित किये

 होटलों  में  अनाज  से  खाद्य-पदस्थ  बनाने पर  प्रतिबन्ध

 492.  qo  लाग  सोंधी  :  क्या  खाद्य  तथा  घी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर

 क्या  इस  ad  ware
 की

 फसलों  के  बहुत  अच्छी  होने  की  संभावनाओं  को  दृष्टि
 में

 ए  सोमवार  को  होटलों  में  अनाज  से  खाद्य-पदार्थ  बनाने  पर  लगा  प्रतिबन्ध

 का  विचार

 - यदि  et,  तो  यह  प्रतिबद्ध  कब  हटाये  जाने  की  संभवना  है
 *

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 अ

 हब

 aq

 कौर  दिल्ली  यह  प्रतिबन्ध  पहले  ही  हटा  लिया  गया  अन्य  राज्यों

 स ेइ  प्रतिबन्ध  को  हटाने  या  इसके  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  संबंधी  कोई  भी

 प्राप्त

 सुचना  कभी  तक

 नहीं  हुई

 पश्चिम  बंगाल  में  खाद्य-स्थिति

 ्
 *4093.  शी  बे०  ष्ह्  दासचौंघरी

 :  क्या  खाद्य
 तथा  कमी  मंत्री यह  बताने  की  ा

 '  क्या  पशिचम  बंगाल  में  खाद्य-स्थिति  और  अधिक  खराब हो  गई  फर

 ह
 यदि  तो  क्या  उस  राज्य  को  कोई  सहायता  दी  जा

 “
 are,  सामुदायिक  विकास  तथा  मंत्रालय  में  राज्य

 मतर
 हित

 :

 जी  नही ं।

 प्रदान ही  नवदीं

 _ mh Set _ - oT? CE cone wo See A = = oh a ay
 केसरी

 इस  समय  =
 cage  fe

 ड़  भूमि  पर  गन्ने  की  खेती  की  जाती  है  ि क्यो
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 7  art,  1968  लिखित  उत्तर

 Se  कब

 यह  उपज  चोरी  मिलों  atte  खण्डसारी
 निर्माताओं  की

 pe el को
 पुर

 क्या  देश  की  झ्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  तथा  चीनी  मिलों  को  मात्रा  म

 गन्ना  सप्लाई  करने
 के  लिये  कौर  ats भूमि  पर  गन्ने  की

 खेती  कराने  का
 सरकार

 का  चार

 (4T \ )

 क्या  सरकार  ने  गन्ने  की  प्रति  एकड़  उपज  के  लिये  प्रयोग  किये  शोर

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 खान

 सामदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (att  अस्नासाहिष

 क्

 क  गन्ना  के  अखिलਂ  भारतीय  द्वितीय  1967-68  के  ग्रनुसार  20

 ड

 जार

 हेक्टर  (5066  हजार  भूमि में  गन्ने  की  फसल  बोई  गई  देश  में  प्रति  हेक्टर की

 के  ग्रा धार  पर  यह  चीनी  मिलों  और  खण्ड सारी  निर्माताओं  की  आवश्यकताओं  की  पूरी
 के

 लि

 aia  नहीं

 कारखानों  को  गन्ने  की  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  का

 aw  अन्य  फसलों  की  श्रीर बुवाई  कभी  हाल  में  खोये गए  क्षत्र को  गन्ने  के  fen  ह

 कके

 करने
 शरीर  विशेषकर  प्रति  हेक्टर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  का

 विचार र

 जी

 श्रमिक  चीनी-तत्व  सहित  उन्नत  किस्में  तेयार  की  गई  गन्ने  की  स

 बेती
 कई

 a
 नई

 gene

 तथा  कीड़े  व  बीमारियों  से  बचाव  हेतु  कई  उपाय  ढूंढ़  निकाले  गये

 Guest  Control  Order
 in  De

 85  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  .  of.  Feod  an
 d.  Agriculture

 be  ८2:  ed  to  state

 een  consi-=
 )  whether  the  question  of  withdrawing  the  Guest  Control  Order  in  Delhi  has

 der  and

 b)  if  so,  the  decision  taken  thereon  ?

 ‘he  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commu
 2  Develop-

 ‘The  Guest  Control  Ord  Delhi  has
 nt  and’  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 There.  is  no.  proposal  at  esent  .to =  revised  only  recently  to  allow  certain  relaxations.

 with  w  the  Order.

 संस्थाएं

 ¥496  1०  रोनेन  बद्र  खाद्य  तथा  ala  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि

 क्या
 देश  में

 पंचायती  संस्थानों  के  काय  क्या  सरकार
 पुनर्विलोकन  किया

 -  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  श्री

 ey  को  सदर  बताने  के  fap
 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार इन  सं  द
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 एाममममण

 ्

 क्च  समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  (  एस०

 गुद पव स्वामी )

 &  पंचायती  राज  संस्थानों  के  कार्य-संचालन  का  पुनरावलोकन  करने  का

 THT  लगातार  जारी  रहने  वाला  केन्द्र  द्वारा  नियुक्त  की  गई  अनेक  झ्रध्ययन  टोलियो ंने  समय

 समय  पर  पंचायती  राज  व्यवस्था  के  विभिन्न  पक्षों  की  जाँच  की  जैसे  न्याय-पंचा

 बजट  तथा  लेखा  तैयार  करने  की  निर्वाचन  तथा  प्रोत्साहन

 व
 सामुदायिक  विकास  तथा  पंचायती  राज  के  विधिक  सम्मेलन  ने  भावी  कार्यवाही के  बारे  में

 स्वीकृत  उपागम  तैयार  करने  के  लिए  इनकी  तथा  इनसे  सम्बन्धित  विषयों  की  नियमित  रूप  से  जाँच  थ

 की  राज्य
 जो  कार्यान्वयन के  लिए  जिम्मेदार  को  उन्हें  कार्य

 रूप  देने  के  लिये

 कहा  जाता  रहता  ड्  जनक  राज्य  सरकारों ने  ्रपने-भ्रपने  राज्यों
 में

 पंचायती-राज
 के

 काय-सच

 at  का  श्रष्ययन  करने  के  लिए  अपनी  टोलियाँ  भी  नियुक्त  की

 ह  जिन  उपायों  की  सिफारिश  की
 उनका  मुख्य  उद्देश्य  मुख्य  रूप  से  इन

 qeqat C aTat

 at

 व्यवस्थापक तथा  वित्तीय  रूप  से  श्रमिक  चलने  योग्य  बताने  का  रहा  राज्य  सरकारें  र  ों  की

 '  उपलब्धता  तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों  के  अ्रनरूप  कार्यवाही  करती

 पंचायती  राज  कार्यक्रम  क

 *497.  oft  दिव
 चन्

 झा  :
 कया  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  यहं  सच  है  कि  पंचायती  राज  कार्यक्रम  ने  ग्राम्य-जज
 at  में  क, अ्रस्वस्थ

 प्रवृत्ति

 करदी  थ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्र

 नि  यदि  तो  किन-किन  राज्यों में  यह  कार्यक्रम सफल  रहा  है  कौर कया  सफलता

 क

 ह  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ०

 एस०

 |
 :  यह  समझते  हुए  कि  विभिन्न

 राज्यों
 में

 लार  सरि  द  कृत

 _
 कम  समय  हुमा  हैश्नौर  इस  तथ्य

 को  ध्यान में  रखते  हुए
 कि  लोकतंत्रीय  विकेन्द्रीकरण  पर श्राघारित

 .
 स्थानीय  विरासत  प्रशासन  एक  विकासशील  प्रक्रिया

 अपने  उदेश्य  की  पूर्ति  में  सफल  रहा

 प्रदान  नहीं

 यहं  कहना  ठीक  नद्दी  होगा  कि  पंचायती २

 =

 उन  राज्यों में  गुजरात  तथा  राजस्थान का  sees  किया जा  हया

 है  जिनमें
 पंचायती  जिन्हें  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपेक्षाकृत  gt  भ्र धि कार  तथा  जिम्मेदारी

 ी  गई  ने  संसाधनों  के  उपयोग  तथा  कार्यक्रम  की  कार्यात्विति  में  sea  काम  किया

 चीनी के  दास

 *4098.  श्री स०  कया  are  तथा  wie  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करें

 _..  क्या  कारण  है
 कि

 चोनी  को  छोड़कर  wer  कुछ  wh
 ted

 पर बेची  ort

 $70  spas

 200  प्रतिष्ठित  से  safer  दरों

 er



 लिखित  उत्तर

 ee

 2  889

 ही  किन need
 ल

 ख
 ा  Ss

 )  क्या  गुड़  शर  खांडसारी  बनाना  चीनी  मिलों  को  गन्ना  बेचने  से  अधिक  ante:
 im

 sit

 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  गठन  की  दरों  को  बढ़ाने

 निद्य  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ताकि  चीनी  बनाने  के  लिये  काफी  मात्रा में  गन्ना  fae  सक े?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अनज्ञासाहिब

 विभिन्न  जोनों  में  इस  ag  चीनी  के  नियंत्रित  मूल्य  उन  जोनों  में  गत  वर्ष  के

 मूल्यों  की  तुलना में  केवलਂ  7  से  13
 प्रतिशत  अधिक  ।  यह  बद्धी  गन्ने  की  न्यूनतम  कीमत

 म  वद्धिकेकारण  नियंत्रित  क्षेत्रीय  सत्य  जो  कि  145  श्र  169.50  रुपये  प्रति  face

 के
 बीच  gate जो

 कि  गन्ने की  न्यूनतम  कीमत  पर  आधारित  के  मुकाबले में  खुले  बाजार  में

 wit
 के  मूल्य

 350
 से

 380  रुपए  प्रति  face  के  बीच  खुले  बाजार  के  मूल्य  इसलिये  st

 हैं  क्योंकि  कारखानों  को  सारे  उत्पादन  के  लिये  न्यूनतम  मूल्य  से

 |  करनी

 अघिक  दिए  गए  मूल्य 3

 ी

 चीनी  मिलें  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विभिन्न  मूल्यों  पर  गुड़  तथा  खंडसारी  नि का  के

 aa  मुकाबला करने  की  स्थितिਂ में

 थ
 wet ही  नहीं  उठता

 उर्वरकों  का  वितरण

 *4.99,  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया

 ः
 क्या  खाद्य  तथा  घी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  योजना  आयोग
 के

 कार्यक्रम  मूल्याँकन  संगठन
 ने  देश  में

 लक्ष्यों

 के  निर्धारण  तथा  उर्वरकों  के  वितरण  के  बारे में  कुछ  परिवर्तन के  सुझाव  दिये

 यदि  तो  क्या  सिफारिशें  को  गई  भ्र ौर

 क
 ह

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 द

 खाय है
 सामुदायिक  विकास  तथा

 सहकार
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (

 अन्ना सा  हब
 ६

 :

 से
 (7)  उत्पादन  में  उर्वरकों  तथा  के  प्रयोग

 क
 ik घी  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  की  रिपोर्टे  हाल  ही में  प्राप्त  हुई

 उस  पर  विचार  हो  रहा

 जम्म-काश्मीर  में  नामनिदेदन  पत्रों  के  अस्वीकार  fea

 ज्ञान  मं  अनियमितताओं

 00.  थ्रो  सलाम  मुहम्मद  बर्द  क्या  fay  मंत्री  27  1967  के  तारांकित  प्रदान

 ब्या  756  कौर  19  3967  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  753  के  उत्तर के  सम्बन्ध
 में

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्वाचन  आयोग
 को  जम्मू-काश्मीर में  पिछले  साधारण  निर्वाचनों  में  की

 अनियमितताओं  के  arent  के  बारे  विशेष  रुप  से  नाम निदेशन पत्रों  के  अ्रस्वी  कृत  वि ह  थ

 जान ~~ Zz  के  बारे  जम्मू-काश्मीर  के  मुख्य  निर्वाचन  aaa  से  इस  बीच  रिपोर्ट  प्राप्त
 हो  गई

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या
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 (or  नकारात्मक  तो  इसਂ  सम्बन्ध  में  शीघ्रता

 कराने क  लिपे  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  और

 oat  भ्नतियसिततात्रों  की
 पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वार

 जता
 उपाय

 प
 जा  रहे

 fafa  मंत्री  गोविन्द  :  व
 क

 दि
 से  जम्मू-टाइमर  को  राज्य  सरकार  उसको  निर्दिष्ट  को  गई

 वि शिकायतों

 बारे
 में  रिपो जे  प्रभो  प्राप्त  नहीं  हुई  किन्तु  नाम निदेशन  पत्रों  की  aq  चित  ईस्वी  कृति  से  सम्बद्ध

 fe  के  बारे  में  कोई  भी  arta  तब  तक  नहीं  की  जा  सकती  जब  तक  कि  ऐसी  अनुचित

 soe

 प्रभावित  करने  वाली  निर्वाचन  अर्जियों  का  निपटारा  नहीं  कर  दिया

 भविष्य  में  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्तिਂ  को  रोकने  के  लिए  उपायों का
 वीरी कि

 वरज़ीयों  पर  उच्च  न्यायालय  द्वारा  fora  दे  दिए  जाने  के  पश्चात्  ही  किया

 डाक  विभाग  में  की
 विधवाओं

 को  पदाने

 ः

 501.  श्री  अ०  दीपा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  डाक  विभाग में
 रन

 की
 पत्नियाँ  अपने  पतियों

 की  मृत्य हो

 ह  GX  oe विकर पद् चन  शर  राय  भत्तों  की
 हकदार  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसद्‌-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  क॒०  :  विभागीय

 हरकारों
 की  विधवाओं  को  कुछ  शर्तों  के  अन्तत  आजीवन  पेंशन  मंजूर  की  जाती

 किन्तु

 विभागातिरिक्तਂ  हरकारों  या  डाक  वाहकों  की  विधवाएँ  कुछ  दाँतों  के  ग्रस्तगंत  केवल  उपਂ

 की  हकदार  होती  हैं  ।

 विभागीय  हरकारों  की  feral  को  राजी वन  पेंशन  निम्न  दरों  पर  दी  जाती  —

 (i)  सर्दी  मृत्यु  सेवानिवृत्ति  के  बाद  हो  तो  25  रु०  या  अन्तिम  प्राप्त  वेतन  का  30

 थ

 थ जोभी  अधिक

 )  यदि  मृत्य
 या

 उससे  aia  सेवा  प्री  कर  लेने  के  ब
 pes

 द
 हुए  हो

 7  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिये  रहती  वेतन  ae
 चात  ऊपर

 (1)  में  दिए  गए  के  ग्न

 जहाँ  तक  ग्यारह  उपदान  का  सम्बन्ध  कुछ  -  शर्तों  के  mia इसकी  लगी

 sent
 पुर्वक  की  जाती

 है  जो
 कि  भ्रमित  से  भ्रमित  मृत  व्यक्ति  के  बारह  महीने  के  वेतन  या

 मत्तों

 से

 सिक
 नहीं  होना

 चाहिए  ।

 बोनस  भुगतान  अधिनियम  में  संशोधन

 #502.  sit  क०  सा०  कौशिक :  व्या  श्रम  तथा
 नता  की

 यह  बताने
 की  कृपा

 करेंग
 किः

 अ  बत  Daw  पोषित

 97%

 कया बोनस भुगतान श्रधिनियम के कुछ उष थ ब... क
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 a

 करने  वाले  उच्चतम  न्यायालय  के  के
 पश्चात्  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिये  कोई

 कार्यवाह  महकी  गई  और
 न

 ः  यदि  तो  उसका  क्या  स्वरूप  है
 ?

 ल

 शाम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  कौर  सर्वोच्च  न्यायालय  के  क्रय

 पे  उत्पन्न  स्थिति पर  स्थायी  श्रम-समिति  ने  wie  उसके  द्वारा  गठित  द्विपक्षीय  समिति ने  विचार

 aa  लेकिन  प्रस्तुत  किए  गए  कई  एक  प्रस्तावों  एवं  प्रति प्रस्तावों  पर  सब  तਂ  पक्षों

 सोच  कोई  समझौता  नहीं  हो  सको |  परिवर्तनों  के  बारे  में  विचार  करने  से  पहले

 विचार  कुछ  समय  तक  यह  देखने  का  है  कि  क्या  विमान  बोनस  फार्मूले  को  क्रि

 श्रमिकों  को  किसी  विशेष  कठिनाई  की  सामना  करना  पड़ता  है
 या  नहीं

 दिल्‍ली  में  नादान  की  दुकानों  से  चीनी  और  चावल  का  न  दिया  जाना

 *  503.
 श्री  यश्पाल सिह  :  क्या  खाद्य

 तथा  aia  मंत्री  यह  बताने की
 ढपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रशासन ने  राशन  बेचने  वाले  दुकानदारों  को  ये  a  जारी

 कर  दए  हैं  कि  वे  उन  राशनकार्ड  धारियों  को  चीनी  शर  चावल  न  को  उनकी  दुकानों  से

 गेहूँ  नहीं  खरीदते

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  स्

 दस  इ  stud  सभा

 उन ड

 ढुलाना
 रों  के  कार्यवाही  करने  का

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 WU-

 (at  अन्ना साहिब

 :  जी

 प्रश्न ही  नहीं  उठता

 भ्
 दिल्‍ली  प्रयास  ने  राशन  को  दूकानों  क  चेतावनी

 यदि  चीनी  न  दिए

 मामला  प्रदान  के  ध्यान  में  लाया  गया  त  सके  विरुद्ध जननि  हए  गम्भीर  कार्यवाही  कीं

 जाएंगी  |

 क

 उर्वरकों  का  आयात

 मै  प  .  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया :  क्या  खाद्य  तथा  कशिश  मंत्री  य
 प्त

 की  कृपा  करेंगे

 कि
 क्

 दि  )  क्या यह  संच  है  कि  ग्रागामी वित्तीय  वर्ष  में  भारत  में  10  ल

 से

 अधिक  मात्रा

 उकेरा  का  किया

 क्या यह  भी
 सच  है  कि  पत्तनों

 में
 भीड़

 होने  के  कारण  उर्वरक  ला  जहाजों  को

 रूप  बहुत  समय  तंक  रोका  जाए  अर
 इस

 के  परिणाम  गन्दुमी  के  रूप

 far  दी  जाती  है

 पि
 (7)  नन  T  aa  वि लम्ब-शुल्क

 की  राशि  को  जोड़  कर  उब  रनों  की  कीमतें  निर्धारित  की  जाती

 कौर
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 a
 ब

 ब  तो  var
 हाथों  से  माल  जल्दी

 उ
 >  लिए

 की  गई

 सामुदायिक  बिकास  त
 था

 सहकार  मंत्र  |  | था  सबका  राज्य-संगीं

 हग ह्  1668-69  की  भ्र वधि  में  14.5  लाख  मीटरी  टन  2.3  लाख
 द्

 गटर  टन  पी  ०  ग्रो०  तथा  2.00  मंजरी  टन  के ०  झरो ०  के  आयात  की  एक  प्रयोग विमान

 जना  तयार की  ई

 उबर  लाने  वाले  पोतों  को  पत्तनों  पर  उन्हें  घाट  लगाने में

 घि  देरी  नहीं  होती  थी  ।  एसे  मामलों
 में

 समर्थन  प्रति  मीटरी टन  के  झ पि  क्  टन  क  साधार  पर
 विलम्ब

 जो  रकम  अदा  की  गई
 है  वह

 के  बराबर

 ः  व

 ¥
 जी  नहीं ।

 ह. उवरकों  से  लदे  जहाजों  सै  शीघ्र  माल  उतारने  लिए  ena  कदम  उठाये

 ग

 क्षमत
 प्रयोग

 करना ; (1)
 कई  छोटे  पत्तनों  की  ग्रसित से  अधिक

 कों  से  माल  उतारने
 (2)

 श  गनों  व  फोक  लिफ्ट  ट्रकों  के  उपयोग  है

 प्रौढ़

 भेजने  को  विधियों  में  सुध।र  प्रौढ़

 (3)  अ  Th  मात्रा  वाले  उर्वरकों  को  शीघ्र  जहाजों  से
 ठा  रने

 के  लिये  मशीनों  के

 प्र
 पग  करने  संभावना  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा

 थ

 क
 एपीजे  शिपिंग  लाइंस

 *  रेंगे कि 05.  श्री  aa  लिमये
 :  कया  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री
 यहं  बताने

 को  aril

 _  क्या  में
 बम्बई  उच्च

 न्यायालय के  त्यायाघीद्ष  कान्टावाला के  समक्ष

 गए  साक्ष्य श्री  जाज  फरपेल्डीज  के  विरुद्ध  चुनाव  याचिका  में  भूतपूर्व  खाद्य  महानिदेशक  दारा दि

 की  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 क्या  खाद्य  मंत्रालय  में  वेष  1962  में  प्राप्त  हुए  उस  परिपत्र  की  बातें  एपीजे
 शिपिंग

 लाइन्स  ने  अपने  जहाज  कमांडरों  को  भेजा  खाद्य  विभाग ने  प्रिया  उसके  किसी  अधिकारी

 परिवहन  मंत्रालय
 को  उसकी  राय  तथा  कार्यवाही  के  लिये  भेजी  थीं  ;  श्र Al’

 यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  थे  ?  र

 कमी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  अन्ना साहिब

 nee )  जी

 जी  नहीं

 रिकार्ड  से  परिवहन  मंत्रालय  को  मल  दीदार  कारणों  का
 म्

 चलता  हूँ  लेकिन
 खाद्य  विभाग  में  सरकार  के  ष्  तो  |  को  सुरक्षा क  लिये  सभी

 न  गा  ि

 ह  इत

 और  कायंवाह्दी  क  रना  ae  नहीं  समझा  गया
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 A
 >>  =  कानूनी

 राशन-व्यवस्था

 गद "506. +
 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  कया  खाद्य  तथा  क्ष

 war  य न्ਂ
 das adid करा ह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क

 क्या  यह  सच है  कि  दिल्लो में  कानूनों  राशन-व्यवस्था  समाप्त

 4 ka
 का सरकार

 कॉ

 )  यदि  at,  तो  इसਂ  मामले  में  क्या  fara  feat  गया

 ह

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 अन् मा साहिब

 कौर  भारत  सरकार ने  दिल्‍ली  प्रयास  के  इस  सुझाव  को  कि  21

 ग  से  राशनिंग-व्यवस्था  श्रन्त्गतेਂ  दिए  जा  रहे  सरकारी  ware  के  अलावा  देसी
 ™~

 mn
 बाजार  में  बेचने  की  अनुमति  प्रदान  की  स्वीकार  कर  लिया

 ती
 एपीजे  शिपिंग  लाइन्स

 =
 *  507.  श्री  लिमये :  कया  खाद्य  तथा  कथित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या
 1967

 में
 बम्बई  उच्च  त्यायालय

 के
 न्यायाधीश

 कान्टावाला
 के  समक्ष

 श्री  ताज  फरनेन्डीज  के  विरुद्ध  चुनाव  याचिका में  भूतपूर्व  खाद्य  महानिदेशक  द्वारा  साध  य

 कोम

 ी
 कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 क्या-इस  खाद्य  महानिदेशक  ने  कभी  यह  बाते  करने  का  प्रयत्न  किय  कि

 क  यान
 ve

 कमांडरों  को  भेजा  गया  एवज  शिपिंग  लाइन्स  काਂ  परिपत्र  धोखाधड़ी  का

 थ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 थे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  अनन्नास  rea

 1)  )  :  जी

 शर  इस  मामले
 के

 रिका  से  यह  पता  नहीं
 चलता  है  कि  तब  महा  निदेशक

 खा  ने  इस  मामले  को  व्यक्तिगत  रूप  से  तय  करने  की  कोशिशਂ  की  थी  ।  परिपत्र  से  घोखा  धड़ी

 की

 qd amt

 शीश
 का  पता

 इस
 प्रयत्न

 को  विफल  करने
 के

 लिपे  तत्काल  कार्यवाही की
 गई

 थ
 अनाज  के  मूल्य

 *5  08.  शी  देवकीनन्दन  पाटो दिया «  क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की

 कत  काए

 a

 क्या  यह
 सच  है  कि  अच्छी  फसल

 तथा  तथाकथित  अनाज
 की

 संतोषजनक
 बसूली

 के

 बूद  ग्र नाज़  के  मूल्यों में  पर्याप्त  कमी  नहीं  हुई  है  बल्कि  कुछ  राज्यों  में  चावल
 के  मूल्यों में  वूं

 क ई  कौर

 थ  (@#)  यदि  तो  इसके  क्या  करण

 |:  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 अब्बास

 (=  )  नहीं  कटाई  से  उच्चतम  भावों
 की  तु

 ग  में  भ्र
 ज  करो  पिता  छ

 f
 भाव 1  प्रतिदात  गिरे  हैं  श्र  दालों  को  मिलाक  की  गिरावट

 रश ६ क के बे. चह इश इर दा पहर द क लाचार र उनके भावों में 15 प्र
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 If
 rspy  sy  चावल चावल  के  भावों भावों  में  गिरावट  की  डिग्री  में  घट-बढ़

 किसी राज्य  में  ‘ata  नहीं  हुई

 )  wet ही  नहीं  उठता

 क्
 बर्मा  से  स्वदेशी  लोटे  भारतीय

 107.  श्री  बाबूराव  क्या  अम  तथा  पुनर्वास
 मंत्री  Te

 बत
 ने

 की  कपा  करेंगे
 कि  :

 व

 )  पिछले  पाँच  वर्षों  में  श्री  तंक  बर्मा  से  स्वदेश  लौटे  भारतीयों  की  संख्या  कितनी

 कितने  व्यक्ति
 कौर  नहें  किन-किन  राज्यों  म॑ं  बसाया  गया  शर  प्रत्येक  राज्य  में  ए

 बसाए  ए  ह

 क्या यह  सच  है  कि  श्रीराम  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार से  इस  बात
 का  विरोध  किया

 वे  बर्मा  से  अय  हुए  भारतीयों  को  अपने  राज्य  में  we  अधिक  संख्या

 जी

 बसा

 att

 इन  लोगों  के  बर्मा  से  भारत  वापिस  जाने  के  क्या  कारण  थे
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा०  रा०

 1963  से  10-2-1968  तक  भारतीय  उद्भव  के  1,59  an  व्यक्ति

 ्य  पृ  विवरण  जिसमें  स्वदेश  लौटें  व्यक्तियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  दिर

 संलग्न  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  376/68]  a

 तथापि
 प्रासाद  सरकार  से

 प्रार्थना
 की  mee  कि  स्वदेश  लौटे  व्यक्तियों

 को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  जो  असाम  राज्य  के  हैं  या  जिनका  मूलस्थान  ऑ्रासाम

 बर्मा  में  रोजगार  अवसरों  का  प्रभाव  दस्तकारी  फिर  व्याप  का

 सुधरे  हुये  खोज  खरीदने  के  लिय  ऋण

 108.  श्री  जी०  एस०  क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  संकर  किस्म  का
 धान

 at  मोटा  अनाज  खरीदने  के  लिये  आन्ध्र  प्रदेश

 सरल  को  इसਂ  वह  ऋण  दे  रही  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 a

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  अन्नासा हिथ

 जी  सन्‌  1967-68  के  दौरान  उन्नत  बीजों  की  खरीद त  वितरण

 के
 लिए  mea  प्रदेश  सरकार को  200.00  लाख  रुपए  का  एक  अल्पकालीन  ऋण  स्वी  किया

 भारतीय  वाद्य  निगम  दवारा  चावल  और  धान  की  वसूली

 3109,  श्री  नारायण  रेड्डी  :
 क्या  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 oy
 की  फसल  पर  1968  के  aa  तक  fi

 प्रदेश )  में
 जामाबाद

 जिले

 खाद्य  निगम  द्वारा  धान  कौर  चावल  की  कितनी  ar
 त  बहुत

 की
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 विभव

 उस  अवधि में  भारतीय  खाद्य  न  धान  अर  चावल  की  विभिन्न  किस्मों  के

 लिये  प्र  क्वीन  कितना  मलय  fear
 क्

 भारतीय  खाद्य
 निजामाबाद

 ने
 गत  तीन  भट्टियों में  gata  नादान

 पों  तथा  एजेन्सियों  को  विभिन्न  किस्मों  का  चावलਂ  किस  मूल्य  पर  भ्र ौर

 ह
 यह  मूल्य  किस  start  पर  निर्धारित  किया  गया  था

 ?

 _  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (
 क्त  ४

 न्नासाहिब

 श  are  भारतीय  ara  निगम ने
 1968  के  ह  तरफ

 मौसम  निजामाबाद  जिले  में  41.15  हजार  मीटर टर
 टन न  चाव वल  और  8.3

 ग हजार  मीटरी
 टन  धान  की  अधिप्राप्ति  निम्नलिखित  मूल्यों  पर  की  थी

 वहुत
 बढ़िया

 109.31  रुपए  प्रतिਂ  fae
 a

 86.42  पी

 =

 थ

 72.69  पीपी  ्  a

 —  70.00  रुपए  प्रति

 ee  55.00 ब  प्रा  पय टल कह ्  0.0

 46.00  पै  0  पै

 गम  क
 (1  निजामाबाद  दाखा  रामलिंग  अधिकारियों  को  सीधे  चावल  की  सप्लाई

 नहीं  करती ले  ्य  भेजा  गयो  प्रौढ़  क्षेत्रों  से
 प्राप्त  स्टाक  के  साथ  राशन

 वाले  क्षेत्रों  में  चावल  Sel fre नलिखित  निर्गम  मूल्य  पर  दिया  गया  था

 बहुत  बढ़िया  चावल  121.70  रुपए  प्रति  क्विट

 बढिया  101.65  पैपी  ?  न

 at  84.23  ह  ह  ”

 (a)  निकासी  होल्डिंग  तथा  परिवहन  गोदाम  का  किराया  गोदाम तथा  मार्ग  में

 पर  निगम  तथा  राज्य  सरकार के  प्रशासनिक  प्रभार 5 ia

 rh

 कर  को  ध्यान st

 कर
 में  रखा  राज्य  सरकार  द्वारा  fara  मूल्य  निर्धारित  किया  जाता

 feat  आयात

 3110.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  क्या  खाद्य  तथा  कृषिमंत्री  यह  बताने की  ग  कि

 क्या  सरकार  ने  ग्रान्ट्स  प्रदेश  सरकार  द्वारा  fgat  की  स्थानीय
 स

 को  पुरा
 के  लिए  विद्युत-चालित  ड्रामों  के भ्रायातਂ  करने  तथा  उन्हें  खरीदने  के  लिए  fae  शी  मुद्रा  देने

 mata दै  दी
 शौर

 1968-69  में  इन  चलीं  की  खरीद  के  लिये  ay  प्रदेश  को  कितनी  वित्त

 सहायता  दैने  का  विचार
 है

 ata,  सामुदायिक
 विकास

 तथा  सहकार  मंत्रालय में

 at

 (aff
 भ्रस्नासाहि  किले

 966-  67
 की

 अवधि  में में  नशद पोल  a  ).00  ot  लागत  को  शन

 रगों
 99ND)

 न्मराका  से  10.00  लाख  qa  की
 ree  लागत  की  2  मीडियम

 ए को लाग! ए की शागत  977
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 डिपुटी  ia  द  रक  लिपे

 eS Ean

 क्

 a
 मुद्र

 मंजूर  को  गई  1967-68  में  रगों  के  यात  हेतु  राज्य  सरकार  के  लिये  क

 मक  ए
 _ मुद्रा  मंजूर  नहीं  की  गई  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार ने  हाल  ही  में  पोलैंड  से  हुर ६ ६ स्थगित भ

 पर  200  ड्रिलिंग  रगों  के  का  प्रस्ताव  यह  प्रस्ताव  तभी  तंक  सरक

 विचाराधीन

 )
 वित्तीय  सहायता  की  वर्तमान  पद्धति  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहाय

 का
 नियतन  हल  सिचाई  शादी  मुख्य  विकास  दीमकों  के  अन्तर्गत  किया  जाता  हूं  न  कि  लिंग

 परियोजनाओं  के  अधार  1968-69  में  ara  प्रदेश  के  लिये  अ  से  लघु

 सिचाई  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  योजना  आयोग  द्वारा  300.00  लाख  रुपए  की  राशि  अनुमान  तकी

 गई
 है  ।  राज्य  सरकारें  इस  नियतन  का  अपनी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  उपयोग

 ए
 सती

 ह
 कमी-कार्यों  के  लिये  डीजल  तेल

 द

 थी  जो०  एस०
 क्या  खाद्य तथा  कुकी

 मंत्री
 यहं  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  सरकार  का  विचार  कृषि  कार्यों  के  लिये  प्रयुक्त  डीजलਂ  ते
 '

 तेल  के  मूल्य
 लगभग

 40  कम  करने  का  है  जिससे  इनके  द्वारा  पानी  निकालने  की  लाग
 लि विद्युत

 मोटर  पम्पों

 दार  त
 निकालने  की  लागत  के  समान  st  हो  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री
 अ

 जी  नहीं  ।

 पहले  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  कौर  यह  देखा  गया  कि  क़षि-कार्यों se

 प्रयुक्त  डीजल  तेल  पर  सहायक  योजना  चलाना  अत्यन्त  कठिन  फिर  भी  1.1.66  से

 ह इंजनों
 पर  सहायता को  बढ़ा  दिया  डीजल  तथा  बिजली  के  पम्प  सेठों  पर  25  प्रतिशत

 त
 एक

 समान  सहायता दी  जाती  है  जिसे  भारत  सरकार  अगर  राज्य  सरकार  बराबर-बराबर  रती

 उसके  मुकाबले  डीजलਂ  इंजनों  पर  निम्नलिखित  सहायता  बढ़ाई  गई  थी

 ग्रहण-शक्ति  के  इंजनों  के  लिए  50%  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा ल

 बराबर
 6-10  शभ्रवश्व-दावती के  इंजनों  के  लिए  374%  वहन  किए  जाने  वाल े।

 10  श्रद्वा-देती  से  अधिक  इंजनों  के  लिए  25%

 1.4-67  से  अ्रलंग-झलंग  योजना तों  के  लिए  सहायता देनी  बन्द  कर  दी  गई  लघु  सिंचाई

 ear  के  लिए  खर्च  पर  केन्द्रीय  सहायता  ga  मिलाकर  75  प्रतिशत  (60  प्रतिश

 १
 ऋण  तथा

 5  प्रतिश्त  दी  जाती  इस  बात  का  राज्य  सरकारों  को  निर्णय  करना  हैं  किवे

 किन न  योजनाकारों को  सहायता  देना  चाहेंगी  ।

 दिल्‍ली में  लगान  की  समाप्ति

 3112.  श्री  चेंगलराया  नायक

 क
 श्री  वीवीकर्ते

 :

 ह
 aft  अंबचेजियान

 कया  ere  तथा  कि  मंत्री  यह  nae  erat  कि

 978
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 कासा

 (®)  क्या यह  सच  हूँ
 कि  दि  शासन ने  दिल्‍ली में में  लगान को  समाप्त  करने  की  सीमा

 सरकार से  की
 म
 द यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ह
 क्या  यह  भी  संच  है  कि

 सरकार
 ने  दिल्‍ली  प्रशसन  को  कह  है  fa 4 बह

 *  शौर  चह  अलामत र  वैकल्पिक  लगान  का  सुझाव  दें

 भावना  है  ?
 =  यदि  ह  aaa  सम्बन्ध में  अ्रन्तिम  निर्णय  कब  a

 at  जाने  की

 vi

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्यमंत्री (
 अन्ना साहिब

 दिल्ली  प्रशासन  ने  श्रनाथिक ढंग  की  जोतों  को  भू-राजस्व  से  मुक्त  करने  के
 विषय  में

 nn  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेजा

 अभी  मामला  विचाराधीन

 ्
 शर  दिल्‍ली  प्रशासन  से  कहा  गया  हे  कि  वे  सुझाव  दे ंदें

 कि  भू-राजस्व  मेंहोने

 वाली क  ग  को  किन  उपायों
 द्वारा  पूरा

 करने  का  प्रस्ताव  जानकारी

 चार  किया  जायेगा  ।

 प्र

 कप्तान

 इस  विषय

 छोटी  जोतों  पर  से  लगान  हटाना

 113.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 ह

 द

 )  क्या  यह  सच  हूँ  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने छोटी

 तलकर
 मै

 सवाल

 हटा  दिया

 )  यदि  तो  विकास-कार्यों  के  लिये  राज्यों  द्वारा  साधन  जुटाने  प  1  कया

 प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  ह

 T)  क्या  सरकार
 ने  इस  मामले

 में
 राज्य  सरकारों  को  कोई  निर्देश  दिए  ak

 )  यदि  तो  उसका ब्यौरा  क्या  है
 ?

 है
 कथित  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय

 में
 राज्य-मन्त्री

 अन् लासा ध  के  के  .

 (=)  जी

 (s)

 भू-राजस्व  समाप्ति  के  फलस्वरूप  विकास-कार्यों
 के  लिए  उपलब्ध

 ति
 संसाधनों

 को  अव  प
 हानि

 जब
 तक

 कि  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  इस्  करने  के  लिए

 वेक  fora  साधन  न

 स
 ह

 शौर  भू-राजस्व  राज्य  का  विषय  अतः

 द्वारा  इस  oe

 में  केन्द्रीय  सरकार

 fader  जारी  किए  जाने  का  प्रदान ही  नहीं

 केन्द्रीय  भ-संरक्षण  बोड़

 3114.  श्री  हेमराज  :
 क्या

 खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  ae
 लाव  को  कपा करेगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  भू-संरक्षण  बोले  का  गठन  कर  लिया  गया

 )  यदि
 तो  उसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  ?

 ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  द amma
 तय  भू-संरक्षण  बोड़े  का  गठन  भारत atk  र  ने  दिसम्बर

 ग  थ
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 ee

 क  अ  क

 क

 1953  में  किया  art  इसके  सदस्य  सिचाई  व  fay  मंत्रालय  भर  कृषि  विभाग  के
 ee

 प्रौढ़  इसके  अध्यक्ष  केन्द्रीय  मंत्री  या  उपमंत्री  aft  थे  श्र  इसका  हवायें  सलाह  भार

 रकार  ने  इस  बोड़  के  कार्य  की  हाल  ही  में  जाँच  की  शौर  डस  निष्कर्ष  पर  पहुँची  कि  सायक

 क्षण
 बोड़े  के  कायम  रखने  से  कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  wea  उच्चतर  कमेटियाँ  के

 सलाह  देने  के  लिये
 पहले

 से  ही  काम  कर  रही  इसलिए  बोले  को  खतम  कर  दिया

 द्  कभी  आवश्यकता  होती  है  विविध  भूमि  संरक्षण  कार्यक्रमों सै  सम्बन्धित  तकनीकी  मामलों
 ए  समिति  की  बैठकों  में  प्राधिकारियों  से  बातचीत  कर  ली  जाती  ः

 Export  of  Telephone  Equipment  a
 द

 31  J.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  f  Communications  be
 ray

 pleased  to
 a

 er  it  is  a  fact  that  telephone
 equipmen

 n  number  was  exported  to (a)  whe

 foreign  countr  during  1965-66  and  1966-67  ;

 o,  the  amount  of  foreign  exchange  earn  P|
 5)  country-wise (b

 (0  lephone  equipment  likely  to  be
 वल -

 ncountvies  tillthe  end  of  1968-69

 and

 ned  tharefram the  amount  cf  foreign  exchange  likely  to  be  ea

 (0० Minister  of  State in  the  Departments  of  Parliamentar
 ry. Affairs

 and  Communi-
 व Shri  I.K.  Gujral)

 Yes,

 A  statement  showing  the  details  of  foreign  exchange  earr  ed  by  ६
 dian  Telephone

 Ind  ries  Limitcd,  Bangalore,  during  the  years  1965-66  and  1966-  67  from  the  e

 ee

 isattached.  [Placed in  Library.  See  No.
 i

 of  tele-

 2)  A  variety  of  telephone  exchanges,telephone instruments,  piece  ©p  a  m  iscellaneous

 equipn  are  likely  to  be  exported  by  the  Indian  Telephone  Industries  Lim  |  the  endof  the

 year  8-69  ध

 The  amount  of  foreign  exchange  likely  to  be  earned  by  the  Indian,Tele  one  Indus-
 tries  ae  ‘rom  the  export  of  telephone  equipment  during  1967-68  will  be  approxi  [  y  Rs.60

 during  1968-69  approximately  Rs.64  lakhs.

 ial
 रोजगार  दफ्तर

 3116.  श्री  ग  च०
 मत

 :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच हूं

 ड
 कि  मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  तथा

 क

 म  लग

 नियोजक  अपने  कम
 चा

 रियों  की  रिक्त  पदों  तथा  कर्मचारियों  की  कमी के  घर  त्रैमासिक

 विवरण
 rar  अपने  करें  चोरियों

 को  व्यावसायिक  नियुक्तियों  दिखाने  वाला  fra  विवरण

 गार  दफ्तरों  को  नहीं  भेज  रहे

 यदि  तो  उनको  संख्या  क्या
 ath

 इस  में  सरकार  की  _  क्या  प्रतिक्रिया

 म  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (

 (¥)
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 1968  लिखित  उत्तर

 —

 ae
 श  र  wet  हो  नहीं

 केरल  संगीत  मोर्चा  समन्वय  समिति  के  प्रतिनिधियों  की  अ  ज्ञापन

 311  श्री  नयनार  क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बतान
 क  पा  करेंगे

 क्या  प्रधान  मंत्री  को  त्रिवेन्द्रम से  3  1968

 क

 को  केरल

 समिति  के  प्रतिनिधियों  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  gat

 चक फ 1 संयुक्त मोर्चा

 समन्वय

 यदि  तो  इन  प्रतिनिधियों  ने  क्या  मुख्य  मांगें  की  कौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 चि
 सामुदायिक

 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मन्त्री  अन्ना सा ee tiga fave):
 ae

 )  जी  शाह

 pate  ज्ञापन  में  उल्लिखित  मुख्य  माँगों  तथा  उसके  संबंध  कार्यवाही  को

 बताने  द  |  ह  ह  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  देखिये  संख्या  ल०  टी ०

 379/  क्
 ee

 फलों at  खेती

 18.  श्री  बाबूराव  पटेल
 :

 क्या
 खाद्य  तथा

 क्घषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 थ  )  1967  में  राज्यावार  कुल  कितने  एकड़  भूमि  में  पस  रक
 ती  हुई

 हू  are

 कौने-कौ  से  फल  उगाये  गए  और

 क्या  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  परिणामस्वरूप  फलों  वाली  भूमि में  वृद्धि  हुई  3  शौर

 यदि  ह  तो  कितनी ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय
 में  राज्य-मन्त्री  अन्ना सा हिब

 सत  1966-67  में  राज्यवार  कितने  एकड़  भूमि  में  विभिन्न  फलों  की

 इस  सम्बन्ध  में  इसਂ  समय  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  सन्‌  1964-65  में  जि a

 क्षेत्र
 में  राज्यावार  क्षेत्र  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा

 देखिए  संख्या  Uso  eto  379/68)  a

 जो
 दूसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  0.84  लाख
 हैक्टेयर  ae  तीसरी  पंचवर्षीय

 rw  में  1.35  लाख  हैक्टेयर  फलों  वाली  भूमि  में  वृद्धि  हुई
 ्

 ् बागवानी  संस्था  .......

 3119.  श्री  बाब राव  पट ल  क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  करेंगे  कि

 बागवानी  संस्था  हे सर घाट  में  कब  तक  चालू  हो  जायेगी

 इसे  स्थापित  करने  पर  कितनी  लागत  जायेगी  श्र  इसे  चलाने  पर  प्रतिवर्ष  कितना

 धन  व्यय

 इस  संस्था  में  कितने  वैज्ञानिकों  को  नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 क  साम  कायिक
 विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय

 ४  ग मरती
 2 ६

 बागवानी संस्था  :  अ  toe
 aa  :

 हे सर घाट
 को  20  अ्रगस्त

 967  ह  गया
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 नि

 क
 बाद म  ग  नाम  बदलਂ  कर  अनुसंधान  संस्थानਂ  कर  दिया  गया  मैसुर  सरकार

 TTT

 त

 हँ सर घाट  जो  कि  संस्था  का  एक  केन्द्र  1  1968  से

 क  र  में  ले  लिया  गया  संस्थान  के  निदेशक  का  कार्यालय  अस्थायी  रूप  से  बंगलौर  में  स्थापित

 या  गया  है  भ्र ौर  इसके  लिए  भवन  निर्माण  होते ही  उसे  हे सर घाट  स्थानान्तरित  कर  दिया  जायेगा

 ई

 इसਂ  समय  इस  संस्थान  को  42.27  लाख  रुपए  (23.44  लाख  रुपए  a

 तथ
 18.

 83  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  चतुथ  पंचवर्षीय  योजना  के  wa  =

 किया  गया  इसਂ  संस्थान  को  चलाने  का  अनुमानित  वार्षिक  व्यय

 निरत

 प्

 प्रकार
 1-196  7-68  2.19  लाख  रुपए

 व

 11.91  लाख  रुपए
 no  ny  rs  18.88  लाख  रुपए

 ु

 11970.

 0-71  ............  9.  ी
 ्

 |  चों
 ह

 ह
 दिल्‍ली  में  हिन्दी  टेलीफोन  fae  दिया

 120.  श्री  बाब राव  क्या  संचार  मंत्री  AE  बताने की  कृप  गे  कि

 )  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  दिल्ली  जोन  के  लिये  हाल  में  हिन्दी

 की ही  प्रतियाँ  प्रकाशित  कराई  गई  तथा  उसे  पर  कितना  धन  व्यय  हुआ
 =

 निर्देशिका

 क्या  यह  सच  हू  fe  विशेषत

 के  पक्ष म॑ं  नहीं  ग्रोवर

 सरकारी  विभाग  fact

 कां प्रकाशित ar

 rei
 क्या  सरकार  का  विचार  wea  राज्यों  में  भी  हिन्दी  टेल/फोन  निर्देश  शिकायत  प्रकाशित

 द

 omit  यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या
 कराने

 का

 संसद्-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  न  क्‌०

 दिल्लो  टेलीफोन  परिमंडल  की  अभी  तक  कोई  हिन्दी  definite  निर्देश
 छि  प्रकाशित

 हुई  है  किन्तु  उसका
 कॉन  है

 में  डाक-तार  विभाग  को  भ्राता  है  कि  शुरू
 में
 में  18,000

 :  याँ  निकाली  जायेंगी  ।  खर्च के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कोई  सुचना  नहीं  दी  जा

 के  टेंडरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 क्

 में 18,000 पकती, चूंकि जी  नहीं

 छुपाई  जो  उत्तर  राजस्थान  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्यों  में
 साथ  ही  बर

 ६  4

 नगरों  में  उत्तर  प्रदेशਂ  तथा  बिहार  सकील  की  टेलीफोन  बार  पहले  ही

 हो  चकी

 फलों के  रोग

 1521.

 नग

 बाब् राव  पटेल
 :  कया  खाद्य  तथा  कमी  मंत्र गी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रोकने  wim
 डाई-बैकहैश्रौर

 मोनो  घर  फलों के  अन्य  विषाणु  रोगों  को
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 17  फाल्गुन  न  बी  बी  क  तता  लिखित  उत्तर

 व्

 _..
 वर्ष  1967  तथा  1968  में  सर  इर  सरत  क  met  ह  धनराशि

 =
 कथित  सामुदायिक  विकास  तथा

 सहकार
 मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  (  श्री अन्ञासाहिब  दिए  दे

 भारतीय  ey  असुंधान  परिषद  फलों  की  फसलों  के  रोगों  की  खोज  करने  उनको

 नियंत्रित  करने  के  लिये  कई  अनुसंधान  योजनाओं  को  arise  सहायता  दे  रही  इसके  ale

 ह  को  रोग  रहित  होने  का  प्रमाण-पत्र  देने  के  लिये  एक  योजना  भी  चालू

 बागवानी  अनस धान  की  एक  संस्था  मंसुर  राज्य  में  बंगलौर  के  समीप  थ  ak

 प्रनूसंधान  परिषद  द्वारा  हाल  ही  में  स्थापित  की  गयी  यह  संस्था  रोग  सम्बन्धी  कायें  दुरू

 |  चौथ  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  पुना  में  एक  प्लान्ट  areca  fray  इंस्टीट्यूट  भ

 किए  जाके  का  प्रस्ताव  भारतीय  क़षि  wader  संस्थान  के  पहले  ही  कई  न

 जहाँ  रोगों  पर  खोज  की  जा  रही

 फल  सम्बन्ध  एक  अखिल  भारतीय  समन्वित  प्र नू संधान  परियोजना  द  घ्  ही  लागू  की  ज

 ame जिसके
 अधीन  सेव  ग्राही  के  रोगों  पर  कार्य  किया

 जहाँ  TH  भारत  सरकार  साप
 eg  हू  wa  तक  निम्नलिखित  राक  खर्च की  जा

 पा
 i

 न  अ  ६
 ad

 की  गई  राशि  क
 नक  —

 }—  67

 विक
 196

 -68

 साग
 साइट्स डाई  च

 मसूर  1,04,  83  13  9; 3,858

 महार  40  100  औै  |  930

 पज  a2  0,000
 oe

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंधा  ने  सुरः

 cy  न  72,12  43,911

 मैंगो  मेलफोर्मेदान

 भारतीय  कमी  श्रनसंघान  नई  दिल्‍ली  1,458

 Telephone  Connections  in  elhi

 31  22-  Shri  R.  Vidyarthi  Shi  चे  Sharma  :

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  stat

 (a)  the  number  of  ielephone  connections  in  Delhi  es  the  number  of

 telephone  connections  required  to  meet  the  demand

 (b)  the  number  of  years  for  which  the  outstanding  applicatior

 have  been  pending  ;

 (c)  the  approximate  time  by  which
 these  applic

 uld  be
 provided

 with  téles

 hone  connections ;  and

 (d)  the  schemes  under  consi  Jeration  for  increasing  the  number  of  telephone  connections  in

 ee

 the
 coming  two  फु years  ?
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 renee

 The  M:

 '

 ster  of  State  in  the Di  nastment  of  Parliamentary  Affairs  and  Communi-

 cations  (Shri  K.  Gurjal)

 (a)  61,256  and  64,047  respectively  on  31-12-1967

 ar (b)  The  position  of  pending  applications  varies  from  exchange  to  ex  statement

 icating  the  position  in  the  various  exchanges  is  attached  at  Annexure  [Placed  brary.
 ee  No.

 by  w  hich  these (c)  It  is  not  possible  to  state  with  any  degree  of  accuracy  the  period
 cants  will  get  the  connections  as  the  expansion  programme  is  dependent  upor  eral  factors

 the  finarcial  resources,  production  and  supply  of  essential  stores.

 (6)
 The  position  about  the  expansion  planned  in  various  exchanges  in  De

 Di  is  indicated in  the  statement  at  Annexure  [Placed in  Library.  See ऐच  LT-380/68

 C.  I.  Officers  involved  in  Maize  Racket  in  Punjab

 3123.  Shri  R.  Vidyarthi  Shri  S.  Sharma  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  ४

 क  ध्  whether  (30०५४८111171 ८111 8  attention  has  been  drawn  to  the  news-item  appearing  in  the
 H  stan  Times  ofthe  10th  February,  1968  to  the  effect  that  some  Officers  of  Food  Corpo-

 ss n  of  India  have  been  involved  in  a  maize  racket  in  collusion  with  certain  aders  and
 officers  of  Punjab  Government

 (b)  if  so,  whether  Government  have  conducted  anenquiry  into  this  tter  ;  and

 (c)  the  result  of  the  enquiry  and  the  action  taken  by  Government  against  Officers
 oncerned  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Co  munity
 evelopment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)
 and  (0)  An  enquiry  has  been  instituted  by  the  Government  of  Punjab  and  the  case

 been  referred  to  the  Special  Police  Establishment  for  further  examination.  In  tl the  mean-

 time  the  officials  of  the  Food  Corporation  have  been  suspended  and  further  action  will
 be

 taken

 se
 the  report  of  Special  Police  Establishment is  received.

 a

 Central  Wage  Board  on  Cotton  Textile  Industry

 ह  124.  shri  R.S.  Vidyarthi  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilite  ion  be

 ple  sed  to  refer  to  the  repiy  givento  Unstarred  Question  no.  8415  on  9th  August,  1967  and
 state

 )  whether  the  report  of  the  Central  Wage  Board  on  Cotton  Textile  Industry  h  since  been
 pived | re

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  certain  interested  parties  are  making  effort  to
 ge

 he  presenta~
 yn  of  the  report  postponed ;  and

 ney
 (c)  if  30,  the  action  being  taken  by  Government  in  nection  and  when  the  report  ig

 kely  to  be  received  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation

 (a)  No,  Sir.  ae

 )

 (b)  Government  have  no  such  infor  ion,

 The
 Wage

 Board is  trying '~  नन  complete  its  work  as  early  as  possible  and  expects  to
 submit  i  next

 months,

 ae 4 weew rere is report

 in  the
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 लिखित

 पश्चिम  बंगाल  में  इंजीनिर्यारण  तथा  धातु  कर्मचारियों  की  हड़ताल

 3125.  श्री  हिम्मत सिह का  :
 व्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कप

 करेंगे

 किः

 ',  जो  अखिल क्या  oar  बंगाल  के
 इंजीनियरिंग

 तथा  धातु  कर्मचारी  फेडरेशन

 भारतीय  मजदूर  संघ  काँग्रेस  से  सम्बद्ध  एक  संस्था  अपनी  माँगें  मनवाने  के  लिए

 1968  को  एक  दिन  की  हड़तालਂ  करने  को  कहा  था  2.0

 यदि  तो  उनकी  माँगें  क्या

 क्या  इन  माँगों  के  सम्बन्ध
 में  उद्योग  तथा

 कमा
 रियों

 के  बीच
 मतभेदों

 का  निपटारा

 कर
 r

 के  लिये  सरकार  ने  हस्तक्षेप  किया  ax

 यदि  तो  किस  प्रकार  ate  उनके  कया  परिणा

 श्रम  तथा  पुनर्वास मन्त्री  जी  हाँ
 au

 मुख्य  मार्ग ये  थीं

 _
 (1)  बंद  हुए  या  तालाबन्दी  वाले  कारखाने  बिना  छंटनी  किए

 ले

 (2)  सभी  छूटने  हुए  या  अन्यायपूर्वक  बर्खास्त  किए  गए  श्रमिकों  को  नियुक्त  किया

 जाय  |

 3)  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  एक-व्यक्ति  समिति  की  रिपोर्ट  के  प्राकार  विमान

 महा  भत्ते  की  दर  बढ़ाई

 (4)  इंजीनियरंग  उद्योगों  से  संबंधित  मजूरी-बोर्ड  की  अंतरिम  सिप
 करा  दीवार  दी

 (5)  लघु  तथा  मध्यवर्ती  इंजीनियरंग  प्रतिष्ठानों
 से

 संबंधित  सातवें  ग्रा  न्यायाधीश

 करण  Gare  को  क्रियान्वित  किया  जाय  |

 (6)  जबरी  छुट्टी  वाले  श्रमिकों  को  काम  दिया

 a =F का शौर  राज्य  सरकार  के  श्रम  द्वारा  समझौते

 गो  कगर

 ढारा

 समझौता  कराने  के  प्रयत्न  किए  गए  लेकिन  कोई  भी  समझौता  नहीं  हो

 खाद्यान्नों  की  तस्करी

 ७७५० ०५
 3126.  शी  स०  मो ०  बनर्जी

 :
 कया  खाद्य  तथा  ale  मंत्र  यह  बत

 oo
 पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  6  1968
 को  उत्तर  प्रदेश

 कौर  हरियाना
 सभा  पर  श्रनाज  की  450  बोरियाँ  पकड़ी  गई  थीं

 क्या  कुछ  तस्कर व्यापारियों  को  भी  गिरफ्तार  किया  गया
 कौर

 यदि  हाँ  तो  उसका  व्यौरा  क्या

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मन्त्री  अन्ना

 उत्तर  प्रदेश  झर  हिलाना  की  सीमा  पर  5/  6-2-68

 शन

 की  रात

 ना  att  चने  की  दाल  के  482  बारे  पकड़े  गए
 शेक

 की  जाँच थी
 et

 दिल्ली

 फिरन  a

 ata  व्य

 लीबिया  ह  वि गर

 इन  मामलों
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 a  =  नं  ा

 कानपुर में  रा

 3127.  श्री  स०  मा  बनर्जी  कया  खाद्य  कीमत qa  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  कया यह  सच  हैं  कि  कानपुर में  राइन को  दुकानों  से  41  “11  7  मासिक  से  कम

 वेतन  ह  क वाले  लोगों  को  ही  राशन  दिया  जाता  ह

 क्या  यह  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रनुरोध  पर की  ग  सनौर
 द

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  rf
 ?

 ह

 al  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में
 राज्य

 ait
 it  (9 श्री  अन्ना सा  हित  :

 जी  नही ं।

 *" शर  प्रदान  ही  नहीं

 अमरीकी  सुचना  सेवा के  कार्यालयों  स  द  टर  मदीन

 3128.  विश्वनाथ  वेतन :  गणेशा  घोष

 श्री  प०  गोपालन  क्पोतिमंय  ag

 श्री  वि०  क  सोडा

 Cad  * "6

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा

 करेंगे  |

 ्  सरकार
 ने  अमरीकी  सुचना  सेवा =

 ग

 को  किराये  पर  टेली प्रिंटर

 rw

 2
 का  भारत  में  गरम  रिकी  तथा  अमरीकी

 cre
 विभागों  में  इन

 नों  का  प्रयोग  किया  जाता  कौर

 थ इन  मशीनों  से  wags  कुल  कितनी  ara  होती  है
 ?

 संसद्-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मन्त्री  न

 कोई  भी  टेलीप्रिंटर  पट्टे  पर  नहीं  दिए  गए  किन्तु  सामान्य  दातों  उन्हें  छः  दुरस्थ

 टेलीप्रिंटर  परिपथ  पट्टें  पर  दिए  गए  जेसे  कि  सामान्य  जनता  को  दिए  ज  लि

 )  परिपथ  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  सुचना  सेवा  के  प्रयोग  के

 क
 परिजनों  का  वार्षिक  किराया  2,10,480  रु०

 दुग्ध  योजना  की  विस्तार  योजना

 3129,  श्री  राम  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  दुग्ध  योजना ने  अपनी  केन्द्रीय  डेयरी  का  विस्ता  र
 करने

 era घी  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  जिससे  कि  यह  प्रतिदिन  3  लाख  लिटर
 कक  हू कर  तौर

 सप्लाई  ः
 यहूदी  ती  इंस  अतिरिकत  ga  को  eager  करने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  हू

 क  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ञासाहिब पं

 ी

 पि  ety

 uke  nae  कात  छ  ग  बोना

 क
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 थ  लिखित  उसर 1889

 का

 a ate  में  उत्तार  प्रदेश  के  हरियाणा  के
 ग

 eee

 तथा  राजस्थान  के  बीकानेर

 sor  दे
 जिलों  4  संघ  पद  विकास  कार्यक्रमों  को  कार्यरूप  दिया  जा

 (11)  दूध  की  बढ़ी  हुई  मात्रा  को  एकत्रित  करने  के

 f
 10  अतिरिक्त हु

 1
 रोड  टेंकरों  को  खरीद  लिया  गया  थ

 थ Agriculture  University,
 meal  लि 30.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Mi  niste

 nh  coda  Aerial
 be

 plea:  to  state  थ

 cul )  whether  it  is  a  fact  that  the  farm  of  Rudrag
 Pantnagar

 has
 a been  sl  ng  profits  during  the  last  two  years

 थ
 b)  ifso,  the  profits  likely  to  be  earned  during  this  year ;

 a.i1¢ (c)
 whether  it  is  also  a  fact  that  this  farm  would  be  able  to  supply  improved  seed ed  seed

 क

 a eas o  maize,
 ,  jowar,  soyabean,  paddy  and  wheat  not  only  to  the  whole  of  Uttar  Pr

 t  also  $  and  eh

 put  to  other

 f
 (d)  ifso,  the  reasons  for  not  running  other  Central  and  Univer  ड

 on  +h ¢s €
 lines

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  (  mimu  ity  Develop-
 t  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 a)  Yes.  The  University  is  understood  to  have  earned  a  profit  of  Rs.8.48  la  ह  the  vear

 19  66  and  Rs.38.26  lakhs  during  the  year  1966-67  from  its  farm

 (b)  Anet  profit  of  over  Rs.50.00  lakhs  is  expected  by  the  University  a  ear  ending
 9  1968

 (c)  According  to  the  estimates  of  the  Vice-Chancellor  of  the  U.P
 >

 ra  1  University,
 the  ersity  Farm  and  the  farmers  of  Tarai  would  be  able  to  me  C  (  id  for  Seeds

 Varieties  of  Maize,  Bajra,  Jowar,  Soyabean,  Paddy
 1

 not  only  the ofimy  ad

 क

 क्

 State  of  Uttar  Pradesh  but  some  of  the  other  States  also

 he  farms  attached  to  the  Agricultural  Universit  t  LU  -
 be

 research  and

 seed  mi  ख nN  ication  usually  on  profit.  Central  Fams  are  being  el  yped  द्  MALU  seeds  and  to

 operate mt  hem  on  profit

 Supply  of  Liquid  Ammonia  to  Farme
 ्

 ह  i  riculture Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Food

 ae be  pleased  to  state
 ला  कवक

 whether  any  schemefor  the  supply  of  liquid  ammonia  tol  rmers  tn  rough  producers
 ै

 and  dis  ‘butors  of  fertilizers  on  the  lines  of  the  scheme
 ं

 prepared ;  and

 >f  ?  —
 if  so,  the  broad  details  theréo

 e
 शशाद

 र  of  State in  the  Ministry  of  Food,  griculture,  Community  Develop-

 ment  és  Co-operation (Shri  Annasahib  Shi  e)

 r (a)  No,  Sir

 Arise
 (b)  Doe

 Sugar  Supply  in  Delhi

 3133-  Shri  Nihal  Singh  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 state

 987



 a  विट थ

 Phalguna 17,
 1889  (Saka) Written

 ave
 क

 aa
 a

 ome
 supplying  beverages or  quota  of  sug ण व्व्व्य्ट्ट थि ः ः हए 8110167 (0 6200 01 ५०१०० १2११४ of  the

 pie  1: such  as  Coca  Cola,  Pop  Cola,  Fanta  etc.  int  Capital  di  »>ye  ars  a  lantity  of

 SU  al  asked  for  by  each  of  them  ;
 a

 (b)  the  names  of  factories  manufacturing  beverages  in  the  Capital  a

 rious (c)  the  value  of  the  cold  drinks  exported  by  these  companies  to  the  tates,  state-

 फिट

 the  last  two  years  ?

 the  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  |  Develop-
 ment  d  Co-operation  (Shri  Annasaheb  Shind

 and  (b)  The  undermentioned  quantities  of  su  the  three  major
 man wise, duri The ment an (a) : nanufactu  rers  of  beverages  in  Delhi  during  1966

 1967  we re a. _ ° a

 ्
 ्

 1966  1967

 war  (Quintals)
 (1  Pure  Drinks  (New  Delhi  Pvt.  Ltd  Aanufac uifacturers  26,294  23,623

 of  Coca  la and

 age:  y  ‘AA  any  a
 (2)  MIs  Je

 11111  है  ह  acturers  of  Pop  Cola)  5,165  1,980.5

 M (3)  M/s  rers  of  Gold  Spot)  3,410  1,856

 Information  r  LAraing  7  demanded  is  not  readily  available

 (c)  Id  ri inks  of  underment
 ionec

 ue  were  exported  to  other  States  by  the  said  manufac-
 turers  dur

 =

 and  1967 :

 ्
 थ  1966  1967

 क
 Rs.  Rs

 (1)  M/s  Pure  Drinks Drir  ks  (New
 New  Delhi)

 Pyt.  Ltd.  .  28,48,356  12,22,106

 (2)  M/s  B.  Bottling Co.
 7,42,695

 1,70,065

 (3)  M/s  Parle  46  2,89,702
 State  wise  f  gures  are  not  availa

 ee

 े Agricultura!
 लगवा  मे

 ही  Shri  Nihal  Singh  Will  the  M  od  Agr  ricultt  re  >  be  pleased  to
 refe  and  state the  reply  given  to  UnstarredQuestion  No.  206  onthe  14th

 November,  196
 vhether  the  Government  of  Japan  have  since  take  sion  egard  to  agricultural

 (0-0  tion  with  Japan  ;  and

 b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  lop-
 ent  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  Yes.

 fie  2
 (0)  An  agreement  has  since  been  signed  with  the  Government  of  Japan  accordin  tg  (0.  which

 Agricultural  Demonstration  Frams  established in  Gujarat  and  Bihar  under  the  earlier  ement
 etween  the  Government  of  Japan  and  the  Government  signed  at  New  Delhi  on  A  p  23,

 Gu

 [962  shallhereafter  be  called  Agricultural  Extension  Centres  and  shall  aim  at  promoti  Pq  agris
 ural
 ys

 through  Extension  programmes  by  performing  the  following  functi  ड
 )

 Conducting  trials  on  agricultural  techniques  and  extending  their  results ;

 poe
 technical  training  to  Indian  agricultural  instructors,  technicians  a  armers  ;

 (iii)
 gonduciing

 trials
 and  demonstrations

 oh  impro  ad

 and  extendin  1e  results  of  ee
 achinery

 and  implements
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 7  1  a  लिखित  उत्तर

 —
 Phe  of  Japan १

 anil  ta  ह  eee iil  Lae  ८2501  to]  provide  at  their 0  expense

 the
 ervices  of  Japanese  experts  and  Binet  a  anes  की  staff  ateach  of  the  Ce  They

 also  provide,  at  their  own  expense,  machinery,  equipment,  tools,  spare  parts  and  oth  aterials म
 1e  Govern- requ  for  the  operationof  the  Centres.  These  articles  shall  become  the  properts

 ens ment  India  upon  being  delivered  c.i.f.  at  the  ports  of  disembarkation  to  the  Inc  1  authorities
 ot

 concerned  >  =

 3.  The  agreement  shall  remain  in  force  for  a  period  of  4years,  from  the  d

 may  be  extended  by  mutual  agreement  fora  further  period

 oo
 Supply  of  wheat  and  Atta

 a
 135,  Shri  Nihal  Singh :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricultu: ult  ure

 be >  pleased
 to  state

 antity  of  atta ,  indigenous  wheat  and  imported  wheat  supplied  by  the  C  entral  Government
 the  qua h  State  during  the  last  two  years  ?

 aang  Devel- he  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture

 उघाई  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde  )
 :

 T  he  quantities  of  Atta,  indigenous  wheat  and  imported  wheat

 Soe
 by  the  fe  ent  ral  Govern-

 at  tement  attached. to  each  State  during  the  last  two  years  (1966  &  1967)  are
 indica

 ated  1

 [PI  d  in  Library.  See  No.

 i
 |

 Import  of  Wheat  and  Maize

 Fs 3131

 state

 Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of

 5
 Agriculture  be  pleased  to

 names  of  countries  from  which  wheat,  maize  ar  त  other  oodgrains  were  imported (a

 during  ast  five  years  ;

 the  quantity  imported  from  each  country,  and

 the  total  cost  thereof  and  the  amount  of the  sale
 I  AL  in  India  ?

 ७  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food.  ९  Community  Deve-

 lopm:  t  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  P.  दस
 2

 (a)  and  (b)  isenclosed.  [Placed

 (८  _1962-
 63.  Cost  Rs.  184.7  crores  ee -

 brary  See.  68]

 Sale  proceeds  Rs.  166.8  crores.  द  द

 1063-64  Cost  Rs.234.0  crores.  oo
 240.0  |  srores. Sale  proceeds  Rs.

 964-65  Cost  Rs.342.1  crores.
 ह Sale  proceeds  Rs.352.2  (10
 ores.

 1965-66  Cost  Rs.358.5  crores.

 Sale  proceeds  Rs.448.9  crores,

 1966-67  Cost  Rs.575.1  crores

 Sale  proceeds  Rs.  491.3  ८

 proceeds  include  tkcse  avail- The  sa!  rdigcrous  grains  also  as  separate  figures  are  not

 able  for  impor
 dard

 indiger.c
 ©  :s.  Sale  proceeds  are  for  each  financial  year  and  do  not

 relate  necessarily  to  the  im लगलग in  that  very  year,

 989
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 Written  Answers  7  March,  1968

 a  इर  यक  —— ——  विकि  अ

 जिस् था हरियाना  तथा
 रा

 य
 से  PATS > =

 का  एक  स्थान  से

 दूसरे  स्थान  पर  लान  जाना

 3  157.0  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  भी  हिम्मतसिहक

 क द
 श्री  उत्  कण  सोंधी :

 _
 क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 _..  क्या यह  संच  है  कि  देश  के  एक
 भाग

 से
 दुसरे

 भाग  में  अनाज  को लाने  जाने  पर

 1
 प्रतिबन्ध  के  फलस्वरूप  पंजाब  में  काबली  चने  कौर  हरियाना  कौर  राजर  न  में  जौ  के

 गरी  भण्डारों  को  क्षति  पहुँचने  का  भय  =
 a  ह

 क्या यह  भी  सच  है  कि  इन  दो  वस्तुभ्नों  की  राजस्थान  कौर
 हरियाना  में

 बिक्री  नहीं  हुई  है  घौर  भ्रमण  राज्यो ंमें  लोग  इन  राज्यों  की  तुलना  में  इन  वस्तुभ्नों  के  लगभग  तीन गु

 म  दे  रहे  ate

 यदि  तो  क्या  अनाज  के  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  लाने-ले  जाने  पर  ल

 |:  को  हटाने  अथवा  उनको  कम  करने  की  व्यवह्टायता  पर  सरकार  ने  विचार  किया

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  अन्ना साहिब

 ale  पंजाब  तरार  राजस्थान  में  काबली  चने  कौर  जी  के  स्टाक  को  क्षति

 t
 का  कोई  भय  नहीं  यद्यपि  हरियाना कुछ  स्टाक जमा  होने  की

 रिपोर्ट  प्राप्त हुई
 है

 arte  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अधिप्राप्ति  का  काम  चाल  कर  दिया  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  f

 अरन्य  राज्यों  में  चने  शर  जौ  के  मलय  इन  राज्यों  में  चलਂ  रहे  सत्यों  से  लगभग  ताने  गना  अधिक

 इस  मास  में  होने  वाले  मुख्य  मंत्रियों  के  आगामी  सम्मेलन में  इस  get  पर  विचार

 जायेगा  कि  खाद्यान्नों  के  संचालन  पर  लगाये  गए  मौजूदा  प्रतिबन्ध  ढीले  कर  ए  जाँच

 महरूम  मि  विकास  बोड़े

 une

 att  देवकी  नन्दन  पा ठो दिया  :  क्या  खाद्य  तथा  कथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 को  मरुभूमि  विकास  बोर्ड  द्वारा  1967-68 में  किए  गए  कार्यों  का

 उक्त  भअ्रवंधि  में  राजस्थान  के  बोर्ड  द्वारा  कितना  काम  किया  गय
 द

 क्या  राजस्थान  के  लिए  1966-67  के  लिए  निश्चित  किए  गए  लक्ष्य पुरी  तरह
 र  लिये  गए  शर

 यदि  तो  लक्ष्य  किस सीमा  तक  प्राप्त  नहीं  किए  जा सके  हैं  रोक  इसके क्या  कारण

 ITT HT A ef ; are,
 ~

 pane

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मे  राज्य-मंत्री  झन्ना सा हि

 से  एक  सरकारी  संकल्प  द्वारा  मरु  विकास  मण्डल की  स्थापना  18  19

 को
 की  a  ve,  परन्तु  इसने  निदेशक  द्वारा  कार्यभार  संभालने  के  परचात्‌ च्च्  14

 से  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य  करना  ae  किया  1967-68 में  निर्णय  किया  गया  कि 3

 अर्थात  गुजरात
 तथा  हरियाणा

 के
 सामुदायिक

 खण्ड  म न
 पर  काय  शुरू  किया  जाये ।  ये  खण्ड  मिनी

 fae  थे

 990
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 राजस्थान  के  जोधपुर  जिले  में  लूनी  खण्ड
 ॥

 के  महित्द्रगढ़  ज़िले  में  महिन्द्रगढ़

 के  वनसकान्था  ज़िले में  सन् तल पुर  क्षेत्र  । द
 व

 ......  इन  खण्डों  के  संसाधनों  का  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  था  ताकि  19  68-69  में

 oi
 रूप  देने  के  लिये  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  परन्तु  मस  fasta  दण्ड

 अपन  25  1968  की  प्रथम  बैठक में  मठ  क्षेत्रों  के  विकास  कार्यक्रम  ge  विचार-विदा

 करके  खण्ड  प्रस्ताव  को  त्याग  देनें  का  निर्णय  सिफारिश  की  गई  कि  यदि  किसी  दि

 गय  को  शुरू  करने  का  विचार  हो  तो  इसे  प्रत्येक  राज्य
 के  एक  खण्ड  तक  सी  fra  न  रखा  ,  द

 ज्यों अरब  तक  समझा  गया  अरत  गुजरात  तथा  हरियाणा  की  राज्य  सरकारें

 क  मौजूदा  परिस्थितियों  के  अनुसार  1968-69  की  अवधि
 में

 क्रियान्वित  करने  के  लिए
 शब

 विस्तृत  Perce  तयार  कर  रही

 भारत  के  खाद्य  निगम  द्वारा  लाल  मियाँ  को  सरोद  क

 _  3139  थी  झ०  Fo  गोपालन  श्री
 नम्बियार  =

 प
 क

 श्री  नायनार  थी  अब्राहम

 ee
 कया

 खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या यह सच  हूं  कि  भारत
 के  खाद्य  निगम

 का
 लाल  मिर्चों

 को
 खरीदने  शरर

 नियंत्रित
 थ  बने  क

 मलय  पर  जनता को  सप्लाई  करने  का  विचार
 क

 यदि  तो  खरीद  का  काम  कब  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 अन्न

 fared  WTT  अन्न  प्रदेश  सरकार  के  भ्रनुरोध  के  झनेसार, ्  भारतीय  ख  र

 24
 चय

 1968  से  लाल  मिर्चों  की  खरीदारी  कर  जो  लाल  मिल  खरी  गयी हैं

 वे  कम  aa  के  महीनों  में  श्रीनगर  प्रदेश  तथा  wea  राज्यों
 को  उपभोक्ताओं  को  उसी  मूल्यों  पर

 sy  की  जाएंगी

 a
 भारत  के  खाद्य  निगम  हारा  दालों  की  वसली

 3140.  अ०  Fo  गोपालन  श्री  नम्बियार

 aft  नायनार  श्री

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 fa

 क्या  भारत  के  खाद्य  निगम  द्वारा  दालों  की  वसूली  का  कोई  प्र र
 te

 (@)  यदि  तो  उसका
 व्यौरा  व्या  है

 ?
 _

 |
 ं ह  कथित  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  अन  साहिब

 fred):

 शर (खं  भारतीय  खाद्य  निगम  विभिन्न  राज्यो ंमें  उपलब्धि  एवं  माँग  पर र  र

 Ae  2  सै  दुरू  होने  फसल-वह  1965-66  से  दालों  की  खरीदारी कर  wt

 1968  के  wea  लक  निगम  ने  निम्नलिखित मात्रा  में  दालों  की

 गार

 a-

 थ
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 Saks)

 अधिप्राप्त  यात्रा

 हजार  मीटरी  ठन

 yxy  OO
 1-11-1965  1-10-1966  तक  86.1

 1-11-1966  &  श  1967  तंक  117.0

 33.3
 1-11-1967 से  31-1-

 (3  महीनों के
 -196 8 a

 की  सारी

 3141.  श्री  अ०  क०  गोपालन  थी  ज्योतिर्मय  बसु

 ait  रमानी थी  अब्राहम

 ह  श्री  उमावचाथ :

 कही
 तथा

 पुनर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1  1967  को  श्रमिकों  की  उद्योग-वार  मजूरी  कि  तनी  कौर

 ह  क्या यह  सच  हूँ  कि  उद्योगों में  श्रम-ग्राघारित  मजूरी  न्यूनतम  स्तर स्तर  पर
 खी  गई  हूं

 ?

 शर्त  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  थी  हाथी  :  थ

 ् ह  1  1967  को  श्रमिकों  की  उद्योग-वार  मजूरी  कितनी-कितनी

 र ेमें  सभी  उद्योगों  के  बारे में  सुचना
 समेकित

 रूप  में  प्राप्त  नहीं  मजूरी  बोर्डों  द्वारा की  =

 सिफारिशों  पर  faery
 उद्योगों

 के  लिये  निर्धारित  मजबूरियां  लेबर  जरनलਂ  मं  समय-समय  प

 प्रकाशित  की  जाती हैं  |  राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  न्यूनतम  मजूरी  अ्रुधिनिय

 1948  के  अनवगत  लिलियन  अ्रनुसूचित  के  लिए  निर्घारित  और  समय-समय  पर  संशोधित
 थ

 न्यूनतम  मजूरी  दरें  अधिसूचनाओं  द्वारा  राजपत्रों  में  संबंधित  सरकारें  प्रकाशित  करती  रहती  हैं
 ।

 इस  प्रीमियम  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकारों  तथा  संघीय  क्षेत्रों  द्वारा  न्यूनतम  मारी  पाने  थ

 क
 थ

 वाले  wera  पुरुष  श्रमिकों  के  लिए  30-9-  1966  तक  क्या-क्या  न्यूनतम  दरें  निश्चित  या

 ्
 संशोधित  की  इस  बारे  में  नवीनतम  सूचना  इंडियन  लेबर  प्रकाशन )

 की
 तालिका  4.11  में  दी

 गई  इस  प्रदान
 की

 प्रतियाँ  संसद  के  पुस्तकालय में
 उपलब्ध

 हैं
 ।

 जो  मजूरियाँ  नियोजकों  झर  श्रमिकों  तथा  उनके  संगठनों  के  बीच  स्वतंत्र

 बातचीत  द्वारा  न्यूनतम  मजूरी  भ्र घि नियम  के  श्रन्तगत  निश्चित  न्यूनतम  सामानों  का  पालन  करते

 ए  किल

 जा  पकती  उन  उद्योगों  के  बारे में  जो  न्रिपक्षीय  मजूरी  बोर्डों के  meats

 मजूरी  बोर्डों  की  रिपोर्टों  की  सिफारिशों  के  आघार  पर  यथोचित  समझी  जाने  वाली  मजूरियों
 दरें  निश्चित  की  जाती  इसके  भ्र लावा  मजबूरियां  जिनमें र न्यूनतम  मजबूरियां  भी  सम्मिलित

 ्  पर  संशोधित  की  जाती

 द

 सिचाई  योजनाओं  के  लिये  उदारता  से

 धन  को

 नियतन
 ध्

 (3142,  थ्री  कालेश्वर  fag  थी  भाष

 कया  खाद्य
 तथा  जबीं  मंत्री  ce  बताने क  कपा  करेंगे  कि

 ्
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 a

 कया  यह  संच  है
 कि

 राज़्य
 rr  प  केन्द्रीय  सरकार

 से  श्रभ्याविदन  किया  है  कि

 छोटी  र  चाई  योजनाओं  के  लिये  उदारता  न  ते  [  जाना च  कि

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों ने  ग्रम्यावेदन  कया  ब  प्रौढ़  faa  1  धन  नियत

 करने
 की  प्रार्थना  की  रोक

 राज्यवार  1968-69  के  लिये  कितना  घन  नियत
 किया  गया  है

 ?

 क ह

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  अ  ate

 से  लघु  सिचाई  योजनाओं  की  लोकप्रियता  श्र  कृषि  उत्पादन  पर

 श प्रभाव  के  कि  राज्य
 सरकार  बड़े

 कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  में  पूरी  दिलचस्पी  रखती
 व

 पद्धति  के  अनसार  राज्य  सरकारों  के  wanes  प्लान  प्रस्तावों  जिनमें  लघ  सिंचाई

 प्रस्ताव  शामिल  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  तथा  केन्द्रीय  कार्यकारी  ad  विचार

 1968-69  के  लिए  wey  सिचाई  कार्यक्रम  के  हेतु  विभिन्न  राज्यों  at

 बचें  तथा  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  खर्च  निम्न  प्रकार  है  :--

 रा प्रस् तथ

 लाखों  में  )

 राज्य  सरकारों  ढारा  तना  आयोग  दारा सख्या  राज्य सर

 प्रस्ताव बित  खच  अनभो  दिल

 श्रीनगर  प्रदेश  714  300

 158  98

 1,147  827

 गुजरात  677  545

 हरियाणा  193  104

 जम्मू काश्मीर  107  100

 260  260

 मघ्य  प्रदेश  850  630

 996  500

 10  महाराष्ट्र  1,700  1,566

 830  600

 8  12

 13  पंजाब  410  145

 255 स्थान  225

 3,000  2,070

 616  621

 267 17.  उड़ीसा

 कायल  need  levee  ane  के  दिन  हन  बे  दन

 150

 fee  mee  क  ह  dem  Game  न  See

 नीड  12,173  8,753

 993
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 र  ee  ——

 x  ey  a.
 योजना  aT  द्वारा  अनुमोदित  aq  के  अतिरिक्त  az  Ales  प्ड्भ्

 Ne  eA.

 pa नफ़स  का  रहो  र  एजेन्सियों कॉपरेटिव  एप्रो-इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  शादी  जसी  नॉन-प्लान से

 से
 120

 करोड़  रुपए  की  राशि  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  की

 Land  Acquisition  in  States
 थ

 1  4  Shri  Molahu  Prasad  Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  b
 to  द्  द  क

 leased

 (a  the  acreage  of  land  acquired  by  each  State  and  Union  Territories  पा Maer
 pase  various  ceil-

 ne  landless ing A  s  and  the  acreage  of  land  put  to  their  own  use  and  of  that  distributed  amc

 rers  out  of  the  land  acquired  in  each  State  and  Union  Territory  ;

 (b)  the  details  regarding  the  rates  of  compensation  sale  prices  and  rates  of  reve

 sn  ८
 separa-

 तक  in  each  State  and  Union  Territory ;  and

 c)  the  number  of  persons  affected  in  each  State  under  the  aforesaid  Acts

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commu
 unity

 Develop-
 me  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ee

 to  (c)  The  information  is  being  collected  from  the  State
 re

 ments  and  Union

 Territ

 a
 दण्डकारण्य  परियोजना  में  डाक  और  तार  कर्मचारियों

 परियोजना  भत्ता
 क

 3144,  थ्री  रवि  राय :  थी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 ee मी  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ( «)  क्या  कोरापुट  जिले  की  दण्डकारण्य  सयाना  क्षेत्र स  कास  करने  वाले
 और  तार  नमा  रियों  को  परियोजना  भत्ता  देने  के  बारे में  कोई  निर्णय कर  प्र

 पा
 गया  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ससी-कायम  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  खु  क०  :
 कि

 A

 क्षेत्रों चूंकि  प्रायोजना  क्षेत्र  दो  राज्यों में  दो  जिलों  में  फैला  gat  अंत  उक्त

 काम  करने  वाली

 सभी  यूनिटों  से  आवश्यक  ates  इकट्ठा  करने  में  काफी  समय  ग

 सभी  ates  प्राप्त हो  चुके  हैं  शीघ्र  ही  कोई  निर्णय ले  लिये  जाने की  अदा  हैं  ।

 Night  Post  Offices  in  Madhya  Pradesh
 थ

 3145.  shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Communicatior  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Night  Post  Offices  in  Madhya  Pradesh  and  the  Districts  in  which  the  are
 located  and

 (b)  the  number  of  Night  Post  Offices  proposed  to  be  opened  in  Madhya  Pradesh  un,
 the  Fourth  Five  Year  Plan  and  the  names  of  the  districts  in  which  the  Night  Post  Offices  would
 set  up  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Deparimente  of  Parliamentary
 Affairs  aril

 Communications  (Sbril,  K,  Gujral  (4)  5;  one  each in  Bhopal,  Indore,  Gwalior,  pur
 and  Raipur  Districts,

 Ae  henre (b)  The  IV  Five  Year  Pla  ह  ि  ि  ब  ा  थ  is  not  noaqal ible  at  t
 iad  stage  td y  definite  information,  _

 किल
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 Bogus  Kation  Ua  in  Delhi

 |  हि 31  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  se  Food a  Shae  ties
 be

 pleased  to  state

 ् number  of  persons  prosecuted  on  account  of  holding  and  mak
 ing  use

 of  bogus
 ration  in  the  Union  Territory  of  Delhi  since  January,  1967  to-date  ;

 16  number  of  persons  who  were  awarded  punishment  and  number  of  c

 =a

 pend
 in  ourts ३

 1S8€ the  number  of  ration  cards  seized  in  Delhiwhich  were  being  m  i)  the  above

 per  and  the  action  taken  in  regard  to  the  seized  ration  cards  ;  and
 toe

 d)  the  annual  Saving  of  Units  thereby  to  Government  in  the quota  of
 r,  Wheat  and

 ् rice
 ?  ह
 .  ie  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricul

 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  | 11१ अ

 Community  Develop-

 93  persons.

 ‘fainst  59. (b)  34  persons  convicted  and  cases  pending  aga  (59  persons.
 50  ration  cards  were  seized  out  of  whic (c)  1  छ.छु 11151: जछ ह 14,067 ८2.05  were  cancelled  and  excess  units

 were  rec  uced  on  the  remaining  12,383  cards

 (d)
 ar

 units.

 and  1  ANAS

 Sugar  Quota  for  Madhya  Pradesh

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai 3149  he  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 plea  to  state

 )  whether  it  is  afact  that  the  Food  Minister  of  Ma

 Ce  >
 larger  quota  of  sugar  for  the  State  ;  and

 has  demanded  from  the

 (७)  ifso,  the  decision  taken  in  this  regard  ?  द

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commur  aity
 and

 Devel-

 pment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  a

 (a)  A  request  was  received  from  the  Food  Department  of  the  State  Govern

 additional  allotment  of  1,600  tonnes  per  month  ment

 for’  an

 (b)  The  State  Government  has  been  informed  that  under  the  policy  of  pa  ]
 control

 uantity  of  only  about  12  lakh  tonnes  of  sugar  will  be  available  for  controlled  dist  ution  and

 ~month, ordingly,  a  quantity  of  2  lakh  tonnes  of  sugar  is  being  distributed  to  the  States

 quotas  of  the  States  have  been  fixed  in  a  uniform  proportion  to  the  quota  as  estat  d  prior
 1s  not 16  introduction  of  partial  control  in  November,  1967  and  that,  in  the  circumstance

 ble  to  allot  any  additional  quota  out  of  levy  sugar.

 Delhi—Meerut  Telephone  Line

 3148.  shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Communications  be

 ple:  d  to  state

 ars
 whether

 it  is  a  fact  that  Delhi-Meerut  telenhon  lne  was  cu ne  Was  cut  ana  wires  stolen  by  some

 anti-social  el lements  on  the  11th  February  RQ  sult  of  which  communication  between
 |  =

 Meerut  and  11  Wa  disrupt

 quant  0  es  stolen ; (b)  ifs
 Delhi =

 (c)  the  number  of  persons  in  this  (0111! € (11011  so  far  and  the  action  taken  against

 them ?
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 —

 The  Mir  ster  of  State  in  the  Departmen
 Lo  £  जु

 साक  ति  eT  Affairs
 ont

 Communi-

 cations  (  hri  I.  K.  Gujral) :  (a)  No.

 2

 and  (c)  Do  not  arise.

 अखिल  भारतीय  मिट्टी  तथा  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण

 दि

 3149.
 थ्री  कवर  लाल  क्या  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृप

 मा

 करेंग

 किः

 _  क्या  यह  सच  है  कि  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  सिफारिश  की
 उ

 ह ूकि

 भारतीय  मिट्टी  तथा  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  संगठन  का  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  हद  के  दस
 क

 विलय  कर  दिया  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  अन्ना साहिब

 )  शर  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  ऐसी  कोई

 बारिश  प्राप्त  नहीं  हुई  फिर  भारत  सरकार  अखिलਂ  भारतीय  मिट्टी  तथा  भूमि  उपयोग

 क्षम  संगठन  के  sa  कार्य  को  जिसका
 मिट्टी

 के  वर्गीकरण  में  सह-संबंध  श्र
 ९  ं

 मिट्टी  मान-चित्र  के  निर्माण  से  सम्बन्ध है  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  को  हस्तार्न्ता

 करने
 पर  विचार  कर  रही  इस  संगठन  का  वह  जो  कि  तद  घाटी  परियोजनाओं  मे

 के  सर्वेक्षण  से  सम्बन्धित  क़षि  विभाग  के  भ्रन्तगंतਂ  थ

 ध  उड़ीसा  में  बारगढ़  में  सहकारी  चीनी  मिल

 3150.  st  श्रद्धा कर  सुधार :
 क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 उड़ोसा में  बारगढ़  में  एक  सहकारी  चीनी  faa
 स्थापित  करने  के  लिये  aa  तंक  FAT

 कार्यवाही  की  गई  कौर
 क  क

 क्या  कारण  हैं  कि  wane  ग्राही  प्राप्त  करने को  लिये  रही  औद्योगिक  लाइसेंस  उ ज

 =
 डी  किए  गए

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 (sft

 are  fRa

 टरी f
 )

 उड़ीसा  के  गाँव  तहसील  जिला  सम्बलपुर  में  1250

 क्षमता  की  एक  नयी  सहकारी  चीनी  फैक्ट्री  लगाने  के  लिये  24  1966 क

 es  लाइसेंस  दिया  गया  att  ही

 संयंत्र  तथा  मशीनरी  खरीदने  के  लिये  किसी  cera  लाइसेंस  की  आ्रावश्यकता  नहीं
 है  ।

 सहकारी  कि खेतो

 3151.
 श्री  भड़काकर

 क्या  खाद्य
 तया

 कहि  मंत्री
 यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 सहकारी  खेती  क

 red

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  कितने  aa  में  इस  समय

 सवाया
 सामुदायिक  fama  तथा  सहकार  मंत्र  लय  में

 x
 (NG:  aq  र्. ०  एस ८

 गुरु  स्वामी )  :  भ्र नू मान  हू
 fe

 30  19067  =
 करी  छः  el खेती

 के व  प्रकट  ‘
 भूमि  थी

 उसका  q  रकबा  11
 लाख  एकड़  के  लगभग

 mw E Da  ा
 सहता
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 a
 Q  इनाम  पहन  केन्द्रीय  खोज

 315!  श्री  श्रूद्धाकर  क्या  खाद्य  तथा  क्  दि  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  grapes  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  बीज  फार्म  में  इस  वर्ष  बीजों
 का

 कितना उ उत्पादन  और

 क्या  बीजों  को  केवलਂ  राज्य  में  ही  भेजा  जाता  है  अथवा  अन्य  राज्यों

 जाता  है
 ?  vn

 oe
 ,

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  CH  अन्ना साहिब

 (* र
 आशा  हूँ

 1967-68  की  भ्र वधि  में  बीज  उत्पादन की  मात्रा  प्रकार

 थ घान
 च»  we

 1500  किरीट

 गह  500  क्विंटल

 क

 क मटर  600  विवाद

 का ज्वार  तथा  बजरा  1000  क्विंटल

 THT (@) acted

 सक  सगा  को  बीज  बेचा  जाता  है  परन्तु  राय  सरकारों  प्राप्त  होने  वाली

 माँग  ो

 र

 a  | TH  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  होने  वाली  माँग  को  प्राथमिकता

 ie
 चावल  की  मिलें

 153.  को  जगल  क्या  खाद्य  तथा  थी  मंत्री  चावलਂ  मिलों  के  बारे  27

 1967
 के  अ्रतारांकित  प्रत  संख्या  3665  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहं  बताने  के  कपा  करेंगे  कि :

 क्यों  इस  प्रश्न  में  पूछो  गई  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  मं

 )  यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को
 विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दं

 गी

 गई

 परौ

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  मंजूर  की

 कथा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  अन्ना सा  =

 र  )
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 36  63
 के  उत्तर  में

 27  स
 सादा

 a

 गो  दिए  गए  श्रीनिवासन  के  अनुसरण  में  उसमें  राज्य  सरकारों  से  माँगी  गई  सुचना  को  संकरी  ;

 करने  के  प्रयत्न  किए  गए  थे  ।  राज्य  सरकारें  सभी  सुचना  संकलित  करने  में  समर्थ  नहं  =

 क्योंकि  कुल  मिलाकर  लाइसेंस  देने  का  अधिकार  जिला  प्राधिकारियों  को  दिया  गया
 भारत

 सभी  जिलों  से  यह  सुचना  एकत्रित  करनी  सभी  जिलों  से
 सूचना

 संकलित
 करने

 के

 भो  यह  सुचना
 बहुत

 काफी  होगी  और  यह  उल्लेखनीय है
 कि  उसको  तैयार  करने  में  जि  ना

 समय  श्रम  लगेगा  उतना  उससे  लाभ  न  हो  सकेगा

 डाक  द्वारा  तार  भजना

 3154,  st  प्रेम  चन्द  वर्मा
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 )  क्या  यह  सच  ह  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  प्रभा  तक  इस
 स्थिति  में  नहीं  है  कि  सब

 तारों  को
 लि

 ७  र  प्रणाली  द्वारा  भेज  सके

 (  ख  तो

 pa

 तीन

 ह

 में  डाक  द
 कत  az  भज  गए  तथा  डाक  द्वारा

 ्
 भेजे  गए  ता  zt  को प्रति दा तता |  द्र।र के
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 i
 विकि

 इस  कमों  को  पुरा
 करने

 के

 लिये  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रही

 हैं
 ह
 है  तथा  इस

 कमी  को

 पुरा  ह  सरकार  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  कृ०  गुजराल  )

 जो  प्राप्त  हुए  सभी  तार  विभाग  द्वारा  तार-प्रणाली  ही  भेजे

 जोए  त
 फिर  भी  मौसम  की  बिजली  खराब  हो  जाने  तथा  कर्मचारियों  के  अचानक

 जर  हो  जाने  अदि  के  कारण  कभी-कभी  कार्य-प्रणाली  के  सामान्य  कार्यक्रम  में  गड़बड़  उत्पन्न

 ती  हैं  कौर  सब  तारों  का  डाक  द्वारा  निपटान  करना  भअ्रनिवायं  हो  जाता हो

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  ह  सर  सभा-पटल  पर  रख  दी  क

 एक  विवरण-पत्र  जिसमें  शीघ्रता  से  तारों  का  निपटान  करने  के

 लिए हग हीं में कदमों  का  ब्यौरा  दिया  गया  सभा-पटलਂ  पर  रखा  जाता

 क
 विवरण

 ह
 चे  ऐसे

 कुछ
 कदम

 दिए
 गए  हैं  जो  तारों  के  शीघ्रता  र

 निपटान

 के

 लिए

 हाल  ही में

 उठाए  ए  या  उठाये  जा  रहे =6 G

 (1)  जहाँ  तक  संभव  तार घरों  का  कार्य-समय  बढ़ । या  जा  रहा  है थ्

 ii)  मोसे  कार्य-प्रणाली  के  स्थान  पर  ठेलीप्रिटरों  पर  तेजी  से  काम  करने  वाली  कार्य

 परा

 ली  तथा  सीधे  परिजनों  पर  गड़बड़ी  होने  पर  परिवार  का  निपटान  करने  के  लिपे

 की  व्यवस्था  की  जा  रही  तार घरों में  2,711  टेलीप्रिंटर  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे हैं

 पर (11 )  मुख्य  ट्रंक  परिपथों  जो  तभी  खनी  तार  लाइनों  पर  काम  कर  रहे  हैं  तथा  जि

 पम  में  हुए  परिवर्तन  ate  का  श्रत्यधघिक  असर  पड़ता  सूरी  केबिलों  तथा  सुक

 गालियों  के  मार्गों  पर  ले  जाया  जा  रहा  4,674  कि०  मी०  लम्बा  सक्रिय  केबिल
 ,

 180  कि०  मी०  लम्बी  gen  तरंग  प्रणालियाँ  चालू  कर  दी  गई  हैं  ।

 (iv)  ताँबे  के  तार  को  चोरी  हो  जाने
 के

 कारण  परिजनों  पर
 लगातार

 लम्बे
 समय

 तंक

 बड़ी  से  बचने  की  दष्टि  va  क्षेत्रों  में  जहाँ चे चोरी  होती  रहती हैं  ,  ताँबे  के  तार

 तांबे  से  झला  तार  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  ग्र लम नियम  के  areal  का  अपेक्षाकृत  श्रमिक

 aura  करने  की  योजना  भी
 द

 (४)  स्तर  किस्म  को  स्वर  आवृत्ति  तार  प्रणालियों
 के  वाक्‌  ग्रा वृतियों  तथा

 लियोन
 सरदीयों

 का
 प्रयोग  करके  तार  परिजनों  की  व्यवस्था  की  गई  जो  कि  ता  स्थायी

 एम०  स्वर
 डिजाइन

 तयार  किए  गए  gat  धीरे-घीरे  उन्हें  स्थापित किया  जा  रहा

 त्र  त  तार  प्रणालियों  की  4,300  सीढ़ियाँ  करें  रही

 (vi)  संचारण  की  ग्रा धुनिक  प्रणालियों  के  माध्यम  से  बढ़े  हुए ies  निपटान
 र

 करने के  लिए  प्रचालकों  को  बेहतर  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 सहकारी  सुपर

 3155  «
 श्री f  भरन

 ayy i
 थि  पा डोम

 क्या  खाद्य  तथा  afc

 म
 मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे
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 रह  क

 स

 भारत  में  कितने  सहकार  सुपर  बाजार  ्

 सरकार  ने  इन  सुपर  बाजारों  में  तनी  ह  का  विनियोजन  किया  @)

 शौर
 ...

 कि

 थ
 पिछले  ag  इन  सुपर  बाजारों  को  कितना  मुनाफा  अथवा  घाटा

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एम०  एस०

 दीवारो )  :
 इक्यावन  |

 द  केन्द्रीय  सरकार  बहु-विभाग  भण्डारों  में  सीधे  कोई  धन  नहीं  लगाती

 य  सरकार  राज्य  सरकारों  को  थोक  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  को  बहु-विभाग  भर

 र बोलने  में  सहायता  देने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  देती  भारत  सरकार  ने  इन
 इक्यावन

 पगी  भण्डारों  को  खोलने  के  लिये  331.24  लाख  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  दी

 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  30  1967  को  समाप्त  होने  वाले
 सहकारी

 वर्ष
 के

 अन्त  तक  खोले  गए  38  बहु-विभाग  भण्डरों  की  लाभ  तथा  हानि  की  स्थिति  दी  गई

 कार्य  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  1]
 थ

 दिल्‍ली  में  मजदूरों  के  लिये  चीनी  का  कोटा

 3156.  श्री  ato  ला०  सोंधी  :  नया  खाद्य  तथा  कथा  मंत्री  यह  बताने  की  =  कि

 |
 )  wt  यह  सच  हूं  कि  दिल्‍ली  के  अधिकांश  मजदूर  जिनके  पास  cet  काड  ह

 चीरने
 ee  ति

 ख

 कौर

 क्या  यह  भी  aa  है  कि  ग्रेटा  /  गेहूँ  के
 बदल  में  वे  अपनी  or

 ere
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  wa  कार्डधारियों  के  चीनी  के

 T/ Te  का
 कोटा  बढ़ाने

 का  है  ?
 am

 हेग

 क  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्र:लय  में  राज्य-मंत्री

 one

 शिन्दे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  अँकड़े  उपलब्ध  नहीं

 बहुत  ही  कम  मामलों
 में

 चीनी  का  कोटा
 .

 छोड़ा  गया  जिसके
 बदले में  झाटा/ग

 दिया  गया

 बना के सात  1967  से  दिल्ली  प्रयास  द्वारा  चलायी  गयी  एक  ये

 j
 अवगत  प्रत्येक  एक  किलो  चीनी  स्वयं  छोड़ने  पर  उसके  बदले  में  23  किलो  प्राटा  लिया

 जा  तकता था  I

 Demonstration  hy  D.M.S.  Employees

 3  47.  ShriOnkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture

 leased  to  state

 be ple  whether  it  is  a  fact  that  all  t  Yelhi  Milk  Scheme  staged  a  demonstra

 tion  ou  tsid
 s  office  on  the  22nd  Ja  1AQ

 t  tha  strators  submitted  a  memorandum  containing  46
 (b  ) sci  टिप  it  ig  also  a

 demand  i  and

 (c)  ie  50;  the  dei decision  taken  by  the  Government  thereon  ?
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 थ

 Phalgunz  1889,  (Saka) Written
 pusticrsy

 a

 The  1

 aoa

 inistry  of  Food,  Agriculture,  —  Develop-
 ment  and  |  p  ition  (  Shr  sahib  Shinde)

 (a)  mall  gro  p  01  ckers ¢  {hi १  held  a  demonstration  outside  its  om-

 Pound  9  1-  1968. द

 (k  No  memorandum  was  submitted  by  the  demonstrato  श  t  day.

 (c  yES  not  arise

 क  रोजगार  दिलाई  दफ्तर

 fa

 vo
 हू  बताने की  छुपा

 315

 8

 att
 सीताराम  केसरी  :  क्या  रोजगार  तथा  पुन

 किः

 )  at  1966-67
 में

 रोजगार  दिलाई  दफ्तरों  में  कान  लोगों
 क ेनाम

 पंजीबद्ध  थे  ;

 (@)  उक्त  अवधि  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिलाया

 ह  क्या  यह  सच  ह  कि  बहुत  सी  अध  सरकारी  संस्थायें  रोजगार  दिलाऊ  दफ्तरों  को

 बना  सीधे  ही  लोगों  की  भरती  करती  रही  कौर

 लिये
 at

 यदि  होता  क्या  स्वायत्तशासी  निकायों  समेत  सभी  सरकारी
 संस्था ं

 दिलाऊ  दफ्तरों  के  माध्यम  से  ही  लोगों  की  भरती  करना  अ्रनिवायं  बनाने  सरकार  कप

 :
 _ श्रम

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री
 हाथी )  : स

 G4,  LOVs  के  ह  है  देश  के  नियोजन  कार्यालयों में शौर
 doe

 ते

 38,50  V8  लोगों  ने  नाम द

 गयी

 ए  लोगों  को  नियुक्ति-सहायता  प्रदान  की

 )  जी  नहीं

 /
 ]  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 क
 अ

 क ही
 ...  ली  म  सब्सक्राइबर  ट्रंक  डायलग  शिकायतें

 159.  श्री  सीताराम  कैमरों
 :

 नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  क  G@  |
 me

 कि

 (  क्या  यह  सच  हूं  कि  दिल्‍ली  में  सब्सक्राइबंसं  ट्रंक  डार्लिंग  सिस्ट  म  "  कार्यकरण

 के  बारे  में  काफी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्या  इने  लाइनों  पर  यातायात  का  कोई  सर्वोच्च  किया  गया  तौ

 भारी  यातायात
 की

 दृष्टि
 से  इन  लाइनों  की  क्षमता  बढ़ाने

 के  लिये  क  प्रयत्न  किए

 गए

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  म॑  राज्य  मंत्री  (  श्री  ड्०  Fo  गुजराल

 i=
 oh  )  जी  प्राप्त  हुई  शिकायतों  की  संख्या  बहुत  कम

 रयात
 का ै  )  श्र  जी  सभी  उपभोक्ता  ट्रंक  मागों  पर  पਂ

 कालिक  सव  ण  किया  जा  रहा  सेवा  के  स्तर  का  निर्धारण  कियां  जाता  र  उपलब्ध  साधनों

 के  अत सा  हाँ  ग्रावइयक  हो  परिजनों  का  संख्या  बढ़ाने  की  काय वा रह सर  uy  की  जाती

 1000
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 ———

 को  wig dq  ऋण

 rn
 wa  सेन 3160.  श्री  ईश्वर  रेडडी

 खाद्य  तथा  कपि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  कृषि  ऋण  समितियों  को  कुल  संख्या
 या

 (a)  1966-67  wiz  1967-68  के  लिये  किसानों  को  क  t

 =

 ‘qatar  नियत  की  गई  थी ;
 देने

 त

 सिप
 कुलਂ

 क्या  इसਂ  पुरी  धनराशि  का  उपयोग  कर  लिया  गया  शौर

 )  यदि  नहीं  तो  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  कौर  इसके  क्या
 कारण

 a

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम io  एस०

 लगभग  1.81  aa मी  )  :

 ~ (7) aie | eTETATAT ) . (a)  —  को  अल्पकालीन  तथा  मध्यकालीन  ऋणों  क  सुविधाएं  कृषि  ऋण  प्रा
 मेक

 ह
 पतियों  द्वारा

 सुलभ
 की  जाती  सरकार  उन rq  इस

 प्रयोजन
 क

 लिये
 वित्त  का  नियतन  नहीं कर

 इस  बारे  में  सहकारी  समितियों  के  लिए  केवल  कुछेक  मोटे  लक्ष्य
 रखे

 जाते
 1966-

 07  के  लिए  शभ्रल्पकालीन  तथा  मध्यकालीन  ऋणों  के  बारे में  450  करोड़  रुपए  का  ऋण  लक्ष्य  रखा

 जबकि  365  करोड़  रुपए  का  ऋण  वितरित  किए  जाने  का  अ्रस्थायी  अनुमान  19

 68  के  लिए  520  करोड़  रुपए  का  लक्ष्य  रखा  गया  gl  वितरित  ऋण  के  ates  1967-

 के  सहकारी  वर्ष  (30.6.1968  को
 समाप्त  होने  वाला )  के  समाप्त  होने  पर  ही  उपलब्ध  होंगे

 (7)  शौर  सरकार  द्वारा  अलग  रखी  गई  धनराशि  का  पुरा  उपयोग  न  ए  जान

 का  नहीं  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  कमी  रहने  के  ये  कारण  ——

 मति (1)  नए  सदस्य  बनाने  IR  उन्हें  अधिक
 संख्या  में  प्राथमिक  af  के  ata

 लाने  में  घीमी  प्रगति  ।  _

 2)  फसल  ऋण  प्रणाली  के  कार्यान्वयन  में  घीमी

 3)  1965-66  तथा  1966-67  में  बार-बार  होने

 फैली  सुखे  की  बाली  तथा
 दुर-दुर  तंक

 अनाज  की  प्रति  एकड़  उपज

 161.  श्री  घीरेदवर  कविता  :  नया  खाद्य  तथा  कथा  मंत्र  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच

 हूँ
 कि  पिछले  पन्द्रह  वर्षों

 में
 भारत

 में
 की  प्रतिਂ  एकड़  उपज

 में  पर्याप्त  वृद्धि  vat  हुई

 यदि  तो  इसके
 कया

 कारण  शौर

 ताज को
 उपज  बनाने के  लिए  या  कार्यवाही की  गई  हू

 ?

 कमी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  (£  द
 भन्नाया हमें

 दां  से  1964-65
 में  समाप्त होने

 वाले  पिछलें  15  वर्षों  की  अ  म  कम

 की  सीमान्त  भूमि  को  क़बीले  लाने  के  पश्चात्  भी  धान्य ों  के  उत्पादन  में  29.5 उत्पादन कौ

 प्रतिशतਂ  ats
 हई  बड़े  स्तर  पर  सुखा  पड़ने  के  कारण  पिछले दो  वर्षों  की  उत्पादन

 वधि

 1001
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 पा

 वा क  अ
 काप्र  को

 53

 घटक
 SUD  ba  1९

 गृखयत अ  प्रति
 एकड़  उपज  बढ़ाने  के  लिए

 ग्रसित  उत्पाद  वकील  व  उर्वरक  अनुकूल  किस्मों  के  बीजों  तथा  a
 पूरक  सिंचाई  के  प्रयोग

 ते  कृषि  विक  नस  की  एक  नई  पद्धति  को  शुरू  किया  गया

 क
 खान-पान  को  आदतें

 3162.  को  दीवार  झा
 :

 क्या  खाद्य  तथा  क  मंत्री  यह बताने
 की  कृपा

 करेंगे

 द् क्या  यह  सच  हूं  कि  सरकार  का  विचार  act  खाद्य  नीति

 पान क  आदतों  कौ  बदलने  का  कौर

 रा
 लोगों की

 क  यदि  तो  किस  तरीके से  ?  थ

 कथित  amen  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अनार  fea

 कौर  चलते-फिरते  खाद्य  तथा  पोषाहार  विस्तार  खान-पान  औद्योगिक
 [

 व्यावहारिक  खाद्य  पीलीटेकनिक  स्थापित  श्रमिक  बेकरियों  की  श्रंखला  क्वारा  गठित

 सुव्यवस्थित
 अभियान  कौर

 इश्तिहार
 तथा  पुस्तिकाओं  के  प्रकाशन  जिनमें

 ज  रहित  खाद्य  पकवानों  की  सूचियां  दी  होती  हैऔर  प्रदर्शनियों  ale में
 भाग  लेकर  खाद्य

 तों  में  उपयुक्त  परिवर्तन  लाने  की  कोशिश  की  जा  रही  st

 चावल  खाय  जाने  वाले  क्षत्रों  में  गहूँ  खन  वाल  लोग

 3163.  श्री  शिव  चन्द्र  झा  :  व्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करें  कि  भारत

 जन  भागों  में  लोग  चावल  खाते  हैं  उनमें  गत  दसਂ  ay  पहले  की  तुलना
 म

 अरब गह

 वाल  लोगों  की  प्रतिशतता  कितनी  है
 ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा

 शिन्दे  )  :
 चावलਂ  खाने  गह  खाने  वाले  झर  अन्य  प्रकार  का  अनाज  खाने  वाले  लोगों  की  क्षे

 सीमा  का  ठोक-ठीक  निर्धारण  करना  सम्भव  नहीं  इसी  चावलਂ  खाने  वाले  या
 =

 fi क द
 वाले  लोगों  का  ठीक-ठीक  वर्गीकरण  करना  भी  सम्भव  नहीं  फिर  भी  यह  बता  दिया  ज

 स्कूल  गेहूँ  की  शुद्ध  उपलब्धि  से  यह  अनुमान  लगाया  जाता  है  कि  देश  में  गेहूँ  की  ख
 ड

 बढ़

 ६  क्योंकि  सू च्  1957  में  106  लाख  afer  टन से  सन्‌  1967  में  लगभग

 तक  जाद म  क  टन  गेहूँ  की  वृद्ध  ge

 बहु-पत्नी  ओर  बहु  प्रथा

 3164,  थ्रो  शिव  चन्द्र  धा
 ant Ufa

 क क्या  वधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  भारत  में  कुछ  भागों  में  तथा  कुछ  स  में  बहु-पत्नी तथा

 बहु

 त  प्रथा  अब  भी  प्रचलित

 इ

 क (a)
 यदि  तो  किन-किन  art

 में  कने  avai a wit gan में  wit  fay  क्यां

 को  और

 डसे  रोक  ee
 (7  Tey  ITs  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कौर  इंस  दशा  में  अरब  तंक  क्यां

 सफलता  मिली  है  ?

 1002
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 188
 ि

 _ विधि  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 मुहम्मद  यूनुस

 जी  बहुत  ही  सीमित  विस्तार  में

 मुस्लिम  विधि  के  ada  कौर  कुछ  अनुसूचित  जन-जातिय  तर  लागू

 य विधि  के  अधीन  प्रतिनिधि  नहीं  कदाचित  हिमालय  प्रदेश  में  कतिपय

 जा  यों  मे
 उनको  लागू  रूढ़ि जन्य  विधि के  प्रचलित है al

 बहु-पत्नी 2  हु-पति

 का  q  इस  समय  ल्हासा  एक  रूप  में  बहुत  कम  लोगों  में  है  शर  यह  प्रथा  धीरे-घी

 होती
 ग

 |
 प
 थी  यक्

 नह an

 के  उत्तर  को  दृष्टि में  रखते  हुए  इस  निमित्त  कोई  कार्यवाही  करना

 द

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  का 5

 3  3  165.  श्री  गार्डिलिगन  गौड :
 कया  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  ata

 कि

 उनके  मं
 मालय  के  दिल्‍ली  कर्मचारियों  के  भत्ते  ञइर्  दैनिक-भत्ते  पर  1966

 ी
 कान

 धन  खर्च  हुमा ?

 कथा  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राष्ट्र  मंत्री  अना साहिब

 शिन्दे  :  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  के  स्थित  कर्मचारियों

 के  वेत  यात्रा-भत्ते  र  मंहगाई भत्ते  पर  1966-67  की  अवधि में  1,30,93,35€

 |
 सबला

 द  ट ग्  यात्रा-भत्ते  कौर  मंहगाई  दत्त  के  व्यय  का  विभागवार  ब्यौरा  संलग्न

 मध्य  प्रदेश  में  तट  के
 पास

 से  मछली  पकड़ने  का  उद्योग पग

 316  श्रेणी  दीक्षित :  क्या  खाद्य  तथा  mie  मंत्री  यहं  बताने  कपा  करेंगे

 ce),

 क्या  सरकार ने  मध्य  प्रदेश में  बहने  वाली  नदियों  के  तटीय  क्षेत्रों  मे
 तट  के  पास  से

 पव  की  संभावना  का  पता  लगाया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  श्रीधर  क

 (7  यदि  नहीं  तो  क्या  एसा  सवाल  कराने  का  सरकार  का  विचार  =

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  श्री  (aa  साहिब

 <  =  फिशरीज ग्रह  नदी  क  तटीय  मछलियों  के  विकास  के  लिए  मध्य  प्रदेश

 प्लान
 प्रोग्राम  के  एक  भाग  के  रूप  4.80  लाख  रुपये  के  अनुमानित ea  पर  एक  योजन  दारू  की

 ह  ATX

 इस  योजना  के  ग्रन्थित  मछलियों  wt  बाज  मछली  साधनों  के  सर्वेक्षण  के

 प्रिट  स्थापित  किए  जायेंगे  ,
 जिनका  उद्देश्य  नदो  का  तटीय  मछलियों  जिसमं

 मछलियाँ  भी  शामिल  सघन  खोज  की  वृद्धि  करना  होगा

 at  यूनिट  बिलासपुर  तथा  बरवाह  में  स्थापित  कर  दिए  गए  हैं  कौर  कार्य

 लम
 प्रश्न ही  नहीं उ

 ITI

 वनस्पति  घी  तयार  करन  के  का

 |...  न  साका  कक
 3167  ait  ग  do  न  यय  तथा  घी  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे
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 ee

 _ exe
 प्रद

 4  MS

 वनस्पति  ो  तैयार  करने  ि
 कारखानों  क के

 स्थापना  लिये  कितने  लाइसंस  दिए  गए  ;

 (=)
 सरकार  के  समक्ष  एसे  कारखानों  को  स्थापना  के  लिये

 म  विचाराधीन हैं  कौर  इनके  नाम  क्या  रोक  लाइसेंस

 देने  के  कितने

 क्या  सरकार  को  विचार  ष  पाटियों  को  लाइसेंस  देने  का

 त्री
 i

 श्री  अन्ना साहिब
 खाया

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मे

 शिन्दे )

 तीन  जो  इस  प्रकार  हैं

 1)  दि  मध्य  प्रदेश  cae  इन्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  लिमिट  ,  इन्दौर  सिटी  ।

 2)  मास  सेमल

 11.0 fad  हिन्दुस्तान  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  लि  मकर  क

 द  मामला  विचाराधीन

 मध्य  प्रदेश  a  विकास  खण्ड

 316  ato  च०  क्या  खाद्य  तथा  क़षि |  मंत्री  यहं  =  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कितने  विकास  खंड  है ंहैं  ग्रोवर
 इनमें

 ब
 faa  errata

 शर

 =
 पठित  अधिक

 वी
 इन  पर  प्रति  ay  कितना  धन  व्यय  होता है  ;

 पिछले  पाँच  वर्षों  में  इनके  द्वारा  कितने  कृषि

 उन  का  वितरण  किया  कौर

 कितनी  ara  मे

 ि

 जों  और

 इनके  द्वारा  समाज-कल्याण  के  लिये  संचालित  संस्थानों
 ब

 तरों

 के
 नाम  क्या

 हैं

 !

 काष  सामुदायिक
 विकास

 तथा
 सहकार

 मंत्रालय में  राज्य-मंत्री
 gas  एस०

 गर  राज्य से  माँगी  गई  जानकारी  की  प्रतीक्षा  था समय मी
 )

 से  वह

 पर  रख  दी  जाएगी

 Complaints  against  Telephone  Departme  ni

 3  69.  Shri  Deorao  Patil  Will  the  Minister  of  Communicatoins  sleased  to

 state  =

 (a)
 र  her  Government  p

 aint  Sections  in  order
 to  deal  with

 the  co  made  against  the  (10  depa

 the  names  of  plac  wh  icn  se  1101  1]

 क
 (b)  3

 (c  )  whe  1er  there  is  any  arrangement  for  ह  h  th  rplaints  _  poeple
 in  each

 distric  t  d

 (  d  >  the  details  there

 The  inister  of  State डा  th  dex  irtments  of  Parliamentary
 Affairs  and  Communi-

 द
 cations

 Gnu
 K

 Corey
 \:

 (a)  A  com  s  organization  already  exists  in  the  P  &  T  Department  to  deal  with  com-

 plaints  against  the  ए  &  a  services,  including  complaints  against  telephone  service,  Proposals  for
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 व्
 प

 reorganization  of  the  complaints  bye  vith  a  view  to  gtreng  then  it  further  at  all  levels  are,

 however,  under  consideratio

 b)  Does  not  arise

 and  (d)  The  complaints  against  the  telephone  service  at  the  el  are  dealt

 with  yy  the  Sub  Divisional  Officers  and  the  Divisional  Engineers  incharge
 अ

 a

 ats
 telephone

 system  The  administrative  jurisdiction  of  these  officers  does  not  generally  :oincide  with  the

 bou  aries  of  revenue  District

 Strike  in  Delhi  Milk  Scheme  Milk  Collecting  Centres

 |  17  Shri  Ram  Charan :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricultur
 ie

 pleased  to

 state

 |  ह cw)
 whether  it  15  a  fact  that  there  wasas  ys  milk  eollecting  centres

 functior  x  under  the  Delhi  Milk  Scheme  at  Dadri,  I
 jankaur,

 |: ह छा

 l  Pilkhuwa,  Gulawati  and

 other  places  in  February,  1968

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 c)  whether  itis  also  a  fact  that  rates  for  purchasir  milk  at  the  centres  in  Bulandshahar

 di  r  "om  those  in  Meerut  and  के

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?  द

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  A  griculture,  munity  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde) :

 a)  Collection  of  milk  was  suspended  by  some  of  the  dudhias  (cycle  carriers)  for  4  days
 eaclk  Dadri,  Dankaur  and  Bhaun,6  days  at  Siana  and7  days  at  Pilakhua  in  Feb:  ary,  1968.

 CK  Milk  collection  was  suspended  as  a  protest  against  decrease  in  price  of  milk vm m  Rs.  90
 to  Rs.€  yer  quintal  with  effect  from  25th  January,  1968

 (c)  her  rates  as  follows  were  paid  for  purchases  of  milk  at  M.  S.  milk  ollection  and

 chilling  cent
 ee

 yulaothi  in  district  Bulandshahar  as  compared  with  other  areas

 Rate  at  other  centres  Ra
 ध  eo

 laothi

 181)  per  quintal)
 =

 a  Rs

 17-1-68 to  100.00

 25-1-68  to  8-2-68  oe  85.00  द  100.00

 9-2-68to  16-268  करके  ee
 a

 110.00

 A
 (d)

 F  ० ma rates  hac  to  ७८  026 pola  to  meet  tough  VUE  offered  _  by  private  trade

 result  -  in  loss  of  large  quantities  of  milk  at  this  centre.  oe

 Inter-Caste  Marriages

 3171  Shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  e  the

 num  r  of  inter-caste  marriages  solemnised  from  January,  1952  to  December,  1967  State-wise  ?

 हं  e  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  Mohammad  Yunus  Saleem)

 M  rriage  is  a  matter  falling  within  the  Concurrent  List.  The  figures  regarding  in  caste
 solemnised  from  January,  1952  to  December,  1967  will  not  be  available  even  w  the marriag

 State  vernments  as  there  is  no  law  at  present  for  the  compulsory  registration  of  all  ma  ges

 सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र पूर्णा
 में

 5172.  at  अ०
 कोपा :  कया  संचार मंत्री

 1  2

 96.0  र के  श्रतारांकित  प्रश्न  संखया
 अ
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 ee J

 No
 =.  कन् द a

 3927  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  पूर्णा  में  इ इस
 बीच

 जनक  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 संसद्‌  काय  तथा  संचार  विभाग  म  राज्य  मंत्री  ०  Fo

 दुर्गा  कटक )
 उड़ीसा  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  घ  र  स्थापित  करने  का  काम  अभी  शुरू  नहीं

 ल्
 कि  गया  कोम  की  बढ़ी  हुई  लागत के  कारण  पोस्ट  मास्टर  कटक  ने  शोधित

 द
 गारंटी  स्वीकार  करने  के  लिये  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  को  पत्र  लिखा

 Auction  of  Foodgrains  by  Food  Corporation  of  India  in  Rajastha

 1  75.  Shri  Meetha  Lal  Meena :  Will  the  Minister  of  Food  and
 aaVhgzienibixs

 be

 pleased  to  state 3

 whether  it  is  a  fact  that  the  Food  Corporation  of  India  auc  nt  kinds  of (z
 in  large  quantities  in  Rajasthan  ;

 whether  itis  also  a  fact  that  the  Food  Cor

 fo

 क्ति
 ion

 is procuring  and  purchasing  different

 kind:  f  foodgrains  in  large  quantities  in  Rajasthan  a

 c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,
 Agriculture,

 C Co

 ey
 Develop-

 me  १६  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde) :
 व

 क  क  ब
 (a)  No,  Sir  oo

 )  The  Food  Corporation  of  India  is  procuring  and  purchasir

 barley
 and  moong  according  to  the  procurement  policy  in  that  Sta  owar,

 i

 maize  gram,

 The  Food  Corporation  of  India  has  been  authorised  as  a  procurement
 ag
 agent

 fot  different

 foodgra  ;  under  the  system  of  levy  in  Rajasthan,  Moreover,  the  Food  Corpc poratic  (81  of  India  has

 been  adv  sed  to  step  in  whenever  the  prices  in  the  market  tend  to  fall  below  the  pre  ling  prices

 भारत  संहिता

 174.  श्री  हरदयाल  देवगण
 :

 क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 संसद  द्वारा  एक  अधिनियम  बनाये  जाने  ग्रोवर  भारत  संहिता  के  सम्बन्धि
 शरत

 पत्रों  जनता  में  बिक्री  के  लिये देने  के  बीच  कम  से  कम  तथा  अधिक से  भ्रमित  fae  1  समय

 लगता

 2
 भारत  संहिता  की  हर  एक  जिल्द  के  कितने  संशोधन-पत्र  ga  तक

 प्रकाशित  किए

 गए  हैं  तथा  जनता  में  बेचे  गए
 क

 कानूनी  नियमों  ate  विनियमों  की  कितनी  जिल्दें  अब  तक
 प्रकाशित

 की जा  चुकी

 कानूनी  नियमों  तथा  areal  की  जिल्दों  को  अद्यतन  रूप  में  जनता  सै  उ
 लब्ध

 कर  t  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  शर

 (S)  भारत  संहिता  द्रोह  कानूनी  नियमों  तथा  विनियमों  की  जिल्दों  ed  केन्द्रीय

 प्रतिनिध  ों
 के  caret  के  काम  के  लिये  कितने  राजपत्रित

 fod

 सार
 ए  गए  उनकी

 रहमतों
 श

 ठीक  तथा  तकनीकी  यदि  एसी  5.0  क्याक्या  |  इस  मय  कितना-कितना

 वेतन ले  रहे  ह  an
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 अनगाए

 बिधि  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  यूनुस
 द

 ः

 भारत  संहिता  के  संशोधन-पत्र  शीघ्र  ही  तब  निकाले  जाते  हैं
 जब  कि  पदचात्वर्ती  -

 विधान  द्वारा  sata  पृष्ठ  प्रभावित  होते  हैं  श्र  संसद  के  अधिनियम  के  पारित
 हो  ने

 तौर

 पत्रों  के  निकाले  जाने  के  बीच  कोई  नियत  समय  सीमा  नहीं

 द  जिल्द  1  श्र  4
 के

 नौ  जिल्द  2  कौर  6  के  सात
 ह

 जिल्द द  कौर  छ  के  आठ  संशोधन-पत्र  जिल्द  7  ate  8  के  पाँच  संशोधन-पत्र  ;

 चौदह  जिल्दें  ;  क

 मुख्य  जिल्दों  के  agen  तयार  किए  जा  रहे  हैं  कौर  समय-समय '  निकाले

 tat

 |

 (a)  aa  राजपत्रित  श्राफिसर-एक  भारत  सरकार  जिस  1  वेतन  मान

 1100
 -50-1300-60- 1600-100-1800  रु०  दो  श्रधीक्षिक

 लित
 वेतनमान  620-30-830  रु०  झिझक  पदों  के  दो  वर्तमान  ों  की

 कौर  वेतन  इसप्रकार

 (1)  ato  ए०  एल०  Uo  0.00  रु०

 अ
 (1  1)  एम०  ए०-बी०  एस० सी०-एल०

 एल०  घी०  जहाँ  तक

 उप-सचिव  का सम्बन्ध  इस पद  को  करने  वाला  ब्यक्ति  i.
 तही  में  सेवा-निवृत्त  gar  है

 =
 शौर

 उत्तरवर्ती ी

 al  नियुक्ति  विचाराधीन

 गे  प्रति

 a

 175.  sf  नारायण  रेड्डी  :
 क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह

 भा  hat  को  इता
 कर  किः

 os  रूपी  सहायता  से  स्थापित  किए  जाने  वाले  15  सरकारी
 क्षेत्रों

 को  मुख्य

 रेखा  क्या  है  तथा  एके  प्रत्येक  प्रक्षेत्र  के  लिये  कितनी  भि  निर्धारित  करने  का  वीणा

 क्या  इन  प्रक्षेपों  में  किसानों  को  व्यावहारिक  रूप  से  खेती  करने  का  दक्षिण  देने

 की  व्यवस्था की

 विभिन्न  राज्यों  में  ये  क्षेत्र  कहाँ-कहाँ  स्थापितਂ  करने  का  विचार  है  ।

 (7)  क्या  एसा  कोई  प्रक्षेत्र  आन्ध्र  प्रदेश  में  स्थापित  करने  का  भी  विचार

 यदि  तो  कहाँ  पर
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री (  श्री

 अंसारी

 _  दिल्ली )  :
 रूस  सरकार  ने  पाँच  फार्मों  के  लियें  मशीनें  प्रत्येक  काम  को  अधिकतम  31

 लाख

 ं

 wm
 मूल्य की  बिना  किसी  मूल्य के  देना  स्वीकार कर  लिया  दोष  10  फार्मों

 के
 लिये  we  ा

 ca  से  श्रास्थंगित  भूगतान  के  अन्तत  प्रप्त  करने  का  प्रस्ताव  इन  फार्मों  का  सामान्य  भाव  अ

 रूस सें शुगंठिंत
 क्षेत्रों  की  उपलब्धि  के  आधार  पर  रहते  हुए  8,000  से  10,000  एकड़  तंक  इ

 ceil

 मंडप  लक्ष्य  अ्रच्छी  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  करना  ह्

 @)
 wat  पर  कृषकों  के

 प्रशिक्षण  की  श कभी व्यवस्था बना  हु  स र्  =
 गई  किन्तु  ve
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 फार्मों  को  देखने
 के

 लिये  प्रोत्साहित  किया  कौर  वे  स्वयं  कृषकों  ढ् हों  द्वारा
 अपनाये  गए  कृषि

 के  सुधरे  तरीकों को  देख

 से
 इन  फार्मों  में  से  एक  फार्म  में उड़ीसा  के हीरो वुड  क्षेत्र  में  कार्य  आरम्भ

 ह

 दिया  गया  राजकीय  फार्मों  की  स्थापना  के  लिये  हरियाना  के

 or

 जिले

 प

 पंजाब

 _  के  सतलज  तटवर्ती  प्रदेश  मैसूर  के  रायचूर  जिले  बिहार  के  सहरा  fra  में  श्नौीर  aeci

 द  के  कन्ना नूर  जिले  में  स्थान  निश्चित  कर  दिये  गये  मध्य  प्रदेश  सरव।र  ने  भी  मय

 में  एक  राजकीय  फार्म की  स्थापना  का  सूझाव  दिया  है  ।  राजकीय  फार्म  के  लिये  इर  की  उपयु  ह्म

 या
 अन्य  बातें

 देखने
 के  लिये  केन्द्रीय बीज  फार्म  समिति ने  तक  इस  स्थन  की  यात्रा  नहीं

 की
 न्यारी  प्रदेश  सरकार  को  भी  राजकीय  फोन  के  लिये  स्थान  सुझाने  के  लिये  कहां  गया

 है  किर

 न
 तंक  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  देश  के  अन्य

 भागों
 में

 भी  राजकीय

 स्थापना  की  संभाव्यता  की
 जाँच-पड़ताल

 की  जा  रही
 फार्मों

 द
 क कथा  विकास  योजनाएं

 3176.  थी  ato  सत्यनारायण
 :

 कया
 खाद्य

 तथाकथित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1966-67  में  भू-बन्धक ब  कों  ने  विभिन्न
 राज्यों

 में
 किसानों  को  कितने  ऋण  दिए

 कुम्बन्धितਂ  राज्य  सरकारों  wie  केन्द्रीय  सरकार  ने  1967-68  सहकार  समितियों

 के  द्वारा  तकावी  ऋणों  के  लिये  कितनी  धनराशि  की  व्यवस्था  की

 क्या  प्रान्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  प्रार्थना  की  है,कि  1967-68
 में

 100  व  रुपए

 की  कौर  राशि  की  व्यवस्था  की  जाये  ताकि  किसानों  की  अपनी  कृषि  विकास  योजनाश्रों  क

 त fart  करने  की  माँगों  को  पुरा  किया  जा  ax

 यदि  et,  तो  इसਂ  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कथित  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (ef  द  एस ० द

 गुद  पद स्वामी )  :  1966-67  में  भू-बन्धक कों  ने  देश  #603161
 लाख  रपए

 क
 रक ी  afar

 घी-कालीन  ऋणों  के  रूप  में  वितरितਂ  कर  दी  1967-68  तकाबी

 ऋणों
 के  बारे  में

 नकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटलਂ  पर  रख  दी  जाएंगी
 थ

 जी

 यह  मामला  विचाराधीन  द

 Departmental  Post  Offices  in  Border  Villages  of  Rajasthan
 द

 3178.  Shri  1.  Barupal  ;  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  demands  have  been  made  for  a  longtime  to  open  De  ‘tmental
 Posts  Offices  in  Poongal,  Amarpura  Mahadevali,  Kanolai  and  Jagor  in  Bikaner  district  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  so  far  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Stateinthe  department  of  Parliamentary  Affairs  and  Commur  ca-
 ions  (Shri  I.  K.  Gujral)

 (a)  Represenitations  were  received  for  opening  of  Post  Offices  at  Amarpura,  य  1adevali,
 lai  and  Jagor.  There  is  already  an  Extra  Departmental  Branch  Post  Office  at  Pugal.

 Post  Offices  at  Amarpura,  Mahadevali,
 Kanolai

 and J
 estimate

 igor  could  not  be  as  the
 oss  would  have  exceeded  the  prescribed |

 me
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 7  1968  लिखित  उत्तर

 Agricultural  Farm  at  Suratgarh
 an  Ain 3179  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 state  Banna)  ;  galas  n od a  दा  हका  विवि
 ba 16  acreage  of  agricultural  land  under  the  Central  Mecha  yu

 Surat  rh  oo  ५  ricultural
 Farm,

 अ

 (0)  the  acreage  of  such  land  brought  under  cultivation  in  1965-66  and  the  a  -reage  in  which

 gram,  rice  and  cotton  was  grown  separately  ;  and

 (c)  the  expenditure  incurred  and  the  income  therefrom

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,
 —  Develop-

 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  औ

 (a)  The  total  acreage  of  the  Central  State  Farm,  Suratgarh,  is
 an  area  of  27,  501  acres  is  fit  for  agricultural  use.

 sw

 out  of  which

 and  (c)  Total  acreage  brought  under  cultivation  during  year  1965-66  was  asunder:

 द
 bi  दि डकारती

 4 ्  क  श

 The  acres  under  wi  atti  ट  and  co  + tor tol  ॥  Wa  a ी
 ry

 थ  एकड
 :

 Wheat  ey
 3,218  acres

 Gram  OT  लि  60

 192 Paddy  क
 Cotton  1,945

 The  to  1  expenditure  on  these  four  crops  during  1965-66  was  1९४.56,85,461  nd  the  income  from
 as  Rs.  27,38,266 these

 rere
 =

 Automatic  Exchange  at  Lunkarnsar

 8  ShriP.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  more  than  one  year  has  elapsed  sincea  10-line  board  insta-

 11.0  for  providing  telephones  to  local  businessmen  at  Lunkarnsar  town,  Distri  Bikaner, ‘

 sthan;  क

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  issuing  demand  notices  for  providing  telephone  cc  anections

 hough  the  businessmen  had  already  submitted  applications  therefor  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  an  assurance  was  given  during  the  last  Session

 seb

 Sabha

 rovide  a  25-line  automatic  exchange  in  this  town  within  six  months  ;  and

 if  so,  the  steps  taken  so  far  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary
 Aigatae  ै

 ations  (Shri  K.  Gujral):

 (a)  Yes.

 (b)  Ithas  not  been  possible  to  provide  the  connections  duet
 non-availability

 of  magneto

 is instruments  and  certain  other  essential  stores,

 | ject _ ; t to provide  a  25  line  SAX ह (c)  No  such  assurance  appears  to  have  been  given  but a  pro,

 at  Lun  msar  has  been  approved.  a

 (d)  Indents  have  been  placed  to  obtain  the  required  stores  for  the  purpose,

 तक्ष महिला  कर्मचारियों  की  डाक्टरी

 पीका
 31  श्री  क०  लकसभा  :

 ay  कृपा  करेंगे  कि क्या  श्रम  तथा
 पुनर्वास मंत्री  यह  स
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 March,  1968 Written

 fon
 ae

 कया  यह  सच  हूँ  कि  ब बहुत  से  का  नों  में

 गि

 कर्मचारियों  को  डाक्टर  परीक्षा

 पुरुष  चि af
 किसानों  द्वारा  की  जाती

 महिला  कम ला यदि  तो  इस  व्यवस्था  के  बारे  में

 रोध  है  क्या  उसकी  जानकारी  सरकार  को  और

 hor

 ही

 हत  शौर

 समूचे  देश  में  इस  प्रथा को  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार ने
 क्य

 कार्यवाही
 की

 प् श्री  तथा  पुनर्वास  मंत्रों  :

 _  अपेक्षित  सुचना  राज्य  सरकारों  शर  कर्मचारी  राज्य
 ब  fe

 7H  से  प्राप्त  की

 जा  रही  हे  ौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  जायें

 इसਂ  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  ह ैaaa

 wet  नहीं  उठता

 आसाम  म  डाक  व  तार  fea  की

 82.  शी  र्‌०  बरुआ :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 )  arara  में  डाक  व  तार  विभाग  की  इमारतें  बनाने  के  करनी  प्रगति  हुई

 B1 —(% 2; Att a

 द
 क्या  श्रीराम में में  कोई  स्वतंत्र  सिविल  स्कन्ध  स्थापित  करने  का  विचार

 है

 el तों  सम्बन्धी  आवश्यकता  का  समुचित  निर्धारण  किया  जा  सके  दौर  stat  निर्माण

 ता  से  सम्पन्न  किया  जा  सक े?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग मं  राज्य  मंत्री  ट्  Fo
 गूजराल ) : बे. यानाखिकननानन्य्य

 एक  जिसमें  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  मौजूद  डाक-तार  इः  AT-

 wai  तथा  उससके बाद  बनाई  जा  रही  ह  तथा  बनाये  जाने  के  लिये  मंजूर  की  गई  इमारतों क

 |  संख्या
 दी  गई  संलग्न  हुँ  ।

 पुस्तकालय
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo

 थ  श्रीराम  सकल
 में

 निर्माण-कार्यों  की  देख-रेख  करने
 के

 लिये  सिविल  विंग
 का  एक  पुरी

 से  सज्जितਂ  सब  डिवीजन  weet  में  पहले  से  ही  मौजूद  मौजूदा  कार्य-भार  के
 लिए

 ही  काफी  समझा  गया  जैसे  ही  किये-भार  में  कोई  महत्वपूर्ण  वृद्धि  a  एक  छि  ie
 द

 जन  बनाने
 के  प्रदान पर  विचार  किया  area

 आधार  प्रदेश  से  चावल  भौर  घान  का  निर्यात

 3183.  शो  जी०  एस०  रेड्डी  :  कया  खाद्य  तथा  कुकी  मद  oN  दीपा  सरे  #  fa

 15  1967  से  15  1968  तक  की  gate  मेरा  प्रदेश रे

 सूर  महाराष्ट्र  को  कितनी  मात्रा में  चावल  तथा  धान  का  निर्यात  किया
 शौ

 उक्त  अ्रवधि  में  इस  राज्य को  केन्द्रीय  सरकार  से  कितना  मामलो  wars  प्राप्त  हुआ

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 हिन्दी  )  केरल  18,449  मीटरी  टन  के  हिसाब

 1,096  मीटरी  टन

 क

 _

 संहाराष्ट्रं  कुछ  नहीं  द

 योग
 19545

 yet  टन
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 17  18  (i
 लिखित  उत्तर

 re
 lq  9,596  मीटरी  cal

 थ कीट-नाशक  दवाइयों  के  लिये  राज्यों  को  अल्पकालीन  ऋण  महावत

 _  3184.  थो  जी०  एस०  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  की  ' करोंगे  कि

 _  क्या  अधिक  कृषि  उत्पादन  के  लिये  ग्रान्दोलन प्रयोग  उसके  भ्रनुपाते  में  प्रिक  कीटनाशक

 याँ  सप्लाई  की  जाने  की  झ्रावश्यकत्ता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  राज  ों  की

 पना शक  दवाइयों  की
 हि

 ग्रा वश्य कता  को  पुरा  करने  के  लिये  राज्यों  को
 इशल्पकार

 ण  सहायता  देने  का  जैसा  कि  पहले  किया  जा  रहा  ar;

 यदि  तो  ga  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भन्ना सा

 q

 fare  )  श्र  सन्‌  1966-67  से  ge  राज्य  सरकारों  की  प्रखरता  पर  त

 प्राप्त  पर  बीजों  उबर कों  तथा  कीटनाशक  औषधियों  की  खरीद  तथा  वितरण  के  लिये  शझ्रल्पकाः

 ऋण  स्वीकृत  किए  जा  रहे  सन्‌  1966-67  के  बाद  से  उबर कों  तथा  कीटना

 गधियों  के  हेतु  अल्पकालीन  ऋणों  को  स्वीकृति  करने  के  लिये  एक  निश्चित  पद्धति  बना  दी  r

 कीटनाशक  श्रौषघिपों  की  खरीद  पर  जो  खच  भ्राता  है  उसका  50  प्रतिशत  तब
 त  राज्य

 सरकारों को
 कीटनाशक  झ्रौषघियों  के  लिये  भ्रत्पकालीन  are  दिए  जा  रहे  वर्तमान

 द

 को

 बदलने
 क  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अन्दमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  वनों  में  पुजो
 क

 विनियोजन  से  पहले  उनका  सर्वेक्षण

 3185.  श्री  गणना  कया  खाद्य  तथा  कथघथि थ  मंत्री  बताने  की  set  et  किः

 है

 क्या  पूंजी  विनियोजन  से  पहले  अंदमान  कौर  निकोबार  द्वीपसमूह  की  वन सम्पदा

 को क  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  wae  ऐसा  सर्वेक्षण  कराने  का  विचार  है  बतर

 ि  क्या  सर्वेक्षण  कराये  बिना  अंदमान  के  वनों  का  पूर्ण  उपयोग  मला  वहीं  होगा ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  अन्नासाहिंब

 झन
 ग

 ह
 ‘tt  नहीं  ।

 फिलहाल  नहीं  ।

 अन्दमान  द्वीप  के  वन  संसाधनों  का  उपयोग  ज्यादा  से  ज्यादा  किया

 =
 वन  संरक्षक  अन्दमान

 3186.  श्री  गणेश  :  क्यो  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 1

 )  1967  से  1968  की  अवधि  में  भ्रत्दमान  ट्ीपसमूह
 हन  दी

 संरक्षक  क

 द

 में  कर्मचारियों  को  उपरिसिमय  भत्ते  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  ग  >  ग्रोवर

 किन  कारणों  से  कर्मचारियों  को  अधिक  समय  तक  काम  करने  के  लिपे  रोक  गया ?

 .
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 :  )  77650  रुपए  सौ  छयत्तर  रुपए  कौर  पचासਂ  पैसे )

 ( att watariga a
 या लिय  के  प्राथमिकता  वाले  काम  को  निपटाने के

 क  व
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 Written  Answers  Phalguna  17  1889  (Saka)

 न बननदननयय  ——
 oe

 दिल्ला  म  गह  तथा  चावल  को  खुल  बाजार  बिक्र

 प्  07.  श्री दी  चे  wat  कि
 a  nw Wy

 क्या  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 _  क्या  दिल्‍ली  मगर  और  चावल  की  खुले  बाजार  में  बिक्री  की  santa  दिए  जाने  के

 वाद  इनके  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  हुई  कौर

 यदि  तो  इसਂ  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  वीर

 .
 कीट  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री pe
 साहिब

 त

 गी शिन्दे  )  मूल्य  स्तर  की
 तुलना  में  जब

 कि
 ्य  बाजार

 में  बिक्री  की  अ्रनुमति द  मूल्यों

 मं  कोई  भारी  afg  नहीं  हुई  ह

 खं  )  wet ही  नहीं  उठता

 ्
 खाद्यानों  के  तथा  विक्रय

 yA

 3]  188.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  का  tag

 कहाते

 Fl  ्

 wit

 किः

 विक्रय सरकार  द्वारा  age  किए  गए  खाद्यान्न  के  क्रय  तथा  जना  में  औसतन

 कितना  तर  शर

 क्या
 सरकार  व्यापारियों  को  भी  अनुमति  देती  हू  कि  वह

 art
 कय

 तथा  विक्रय
 मल  में  इतना  प्रति  रखें  ?

 ग

 | ६-6  कथित  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना
 साहिब

 केन्द्रीय  स्टाक  से  दिये  जाने  वाले  चावल  का  fata  मूल्य  एकीकृत  लागत  मूल्य

 धारित  होता  है  ale  tar  भर  में  fata  मुल्य  एक-से  रिसता

 '

 अधिप्राप्ति  मलय  शारा
 pe

 व्य  के  बीच  लगभग  17  रुपए  प्रति  क्विंटल  का  were  इसमें  प्रोत्साहन  बोनस  तथा  राज्य

 क
 कारों  को  देय  प्रशासनिक  अधिभार  के  लगभग  7  रुपए  शामिल  होत  सप्लाई  के

 भाड़ा  प्रभार  शादी  पर  निर्भर  करते  हुए  wa  खाद्यान्नों  की  लागत  प्रत्येक  राज्य  में  भिन्

 भिन्न  होती
 पते  ster

 अन्तर  बताना  सम्भव  नहीं

 सरक।र  द्वारा  अ्रधिप्राप्त  खाद्यान्नों
 के

 क्रय  तथा  विक्रय  मूल्यों  के  बीच  श्री
 स्तर

 और
 कि

 ॥
 मा

 यों  को  अ्रतुमेय  ग्रत्तर  की  तुलना  करना  सम्भव  नहीं  ga  चलਂ  रही  क्षेत्रीय व्य

 के  झ  बीन  सारा  श्रन्तरॉज्यीय  व्याप।र  सरकारी  खाते  में  होता  है  कौर  राज्य  में
 व्यापारी  केवल

 grates  विवरण  का  कायें  करते

 लगान की  वसूली

 09.  लोबो  प्रम  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (1  कृपा  करेंग  कि
 MN

 क्या
 aq  bce  ह  2  त  काड  किए  गए  क्षेत्र  के  अनसार  लगता  की

 | सली  के  लक्ष्य  निर्घारित कि

 =?

 यदि  तो
 लगान

 द्वारा
 खरीफ

 फसल  की  वसूली  निर्धारित  लक्ष्य  से  कितनी  कम
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 7  मान  1968  लिखित  उत्तर

 —  a  re

 थ्

 हाम  कास  तथा  सहकार  a  अन्ना साहिब

 शिन्दे  )  ड

 उन  राज्यों  में  जहाँ
 bb

 उत्पादक  लेवीਂ  द्वारा  अधिप्राप्ति  करने  की  प्रणाली  अपनाई

 गई  वहाँ  प्रत्येक  उत्पादक  से  मिलने  वाली  लेवी  की  मात्रा  उत्पादक  के  जोते  पर  निर्भर  करती

 (a)  इन  राज्यों  में  जितनी  अधिप्राप्ति  होने  की  खाद्य  है  उसमें  से  उत्  [eh  लेवी  से
 ad

 कितनी  अधिप्राप्ति  हो  इस  संबंध  में  सुचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  सुचना  एकत्रित  की  जा

 रही  और  प्राप्त  होते  ही  लंदन  के  पटल  पर  रख  दी

 विभिन्न  विधानों  में  मूल  अधिकारों  को  रक्षा

 3190.  श्री  लोबो  प्रभ  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ्

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  विधान  प्रस्थापित  करने  वाले  ग्रहण
 मंत्रालयों  का

 गोल  थ  बनाम  पंजाब  राज्य  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  द्वारा  लगाए  गए  frat
 की

 प्रो  दिलाया  हूं  क

 क्या  उनका  मंत्रालय  भी  किसी  विधेयक  को  लाते  समय  इस  निर्णय  को  ध्यान में

 ता  रोक  द

 यदि  तो  कया  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  गया  हूं  कि  श्रावक  वस्तु  पेटेंट

 sat  पर  सामाजिक  नियंत्रण  एकाधिकार  विधेयक  तथा  अरन्य
 भी

 विधेयकों

 *
 का  कोई जो  निबन्धात्मक  स्वरूप  वाले  हैं  श्र  विधायन  के  लिये  पेश  किए  मूल

 ह
 लंघन  न  हो  ?

 विधि  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  यूनुस  :
 व

 are  जी

 उच्चतम  न्यायालय  का  जिसका  निर्देशਂ  किया  गया
 संविधान

 के  भाग

 3  द्वारा  प्रदत्त  अधिकारों  को  छीनने  या  उनका  न्यू नन  करने  के  सम्बन्ध  में  भाग  के  उपबंधों

 के  dara के  लिये  विधान  से  सम्बद्ध  यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  कि  संविधान  के  उपबंधों

 उल्लंघन  नहीं  हो  रहा  विधान  की  हर  प्रस्थापना  की  विधि  मंत्रालय  द्वारा  सस्य  रूप से
 द
 परी  मा  की  जाती

 मामलो अनाज  का  आयात
 mas

 3191.  श्री  कठ  ato
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 यह
 बताने  की

 कप
 करेंगे

 वर्ष  1967  में  विभिन्न  देशों  से  कितना  तथा  कुल  कितने  म  |.  का  मामलों

 अनाज  तथा  गेहूँ  का  अ्रलग-श्रलग  किया

 31  1967  को  कितनी-कितनी  मात्रा  में  ये  बाकी  थे  a  उसका  मूल्य

 कितना  कौर

 ae
 ब

 च्  awe,
 ste  उसकी  बि गेहूँ  तथा

 मामलो  अनाज  Bw  क्रि  से  कितनी

 अलंग-झ्र  प्राप्त  सह छु
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 द
 a

 afer  मुताबिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 शिन्दे )

 एक  विवरण  स  में  रखा  गया  faq  संख्या  एल०  ठी ०

 384/68]

 मामलो  :  क
 .  मात्रा

 69  हजार  मीटरी

 3.7  करोड़  रुपए
 ५

 गह
 a  341  हजार  सिटी  टन

 21  करोड़  रुपए

 मात्रा  6727  हजार  मीटरी  नन

 बिक्री  से  प्राप्त  राशि  370  करोड़  रुपए

 मामलो
 थ

 मात्रा  1924  हजार  मीटरी  टन

 क  बिक्री  से  प्राप्त  राशि  77  करोड़  प

 सरकारी  क्षत्र  को  बकरियां

 हा  Fo  शो ०  कौशिक :
 क्या  खाद्य  तथा  कवि ८  मंत्री  यह  ब  er  किः 3192.

 )aa  गुलाबों  योजना के  भ्रन्तगंत  स्थापित  होने  वाली  सरकारी  क्षेत्र व

 कह

 दिल्ली

 में  तथा
 wey

 स्थानो ंमें  कब  तंक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्भावना

 सत
 a

 क्या  हाल  में  बम्बई  में  उद्घाटित  की  गई  ared  बेकरी  में  sad

 उत्पादन  हो  रहा

 उस  भागने  बेकरी  में  बनने  वाले  उत्पादों  की  मात्रा  ज़रार  मूल्य
 की  fad  heat

 |  के  उत्पादों  को  मात्रा  शौर  मूल्य  की  तुलना में  कितने  ग्रसित  अथवा  कम  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wae

 ह बम्बई  शरीर  मद्रास  को  आधुनिक  बेकरियों  में  पहले  ही  उत्पादन  शरू  हो  चू

 दिल्लो  अहमदाबाद  wit  कोचीन  स्थित  बेकरियों  में  1968  में  sem  गुरु  डो

 दोष  यूनिट  जो  कलकता  में  वह  तभी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हैं  श्रोता  इस  वर्ष  के

 तक  उसम  उत्पादन  चालू  at  जाने  की  सम्भावना  ह

 क
 का

 अपन आधुनिक  बेकरी  ने  हाल  ही  में  उत्पादन  दुरू  किया  हैं  ma

 पुरी  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  नहीं  कर  रही

 _
 आधुनिक  बेकरियों  द्वारा  तैयार  की  गई  डबल  रोटियाँ  fa  een  की  रोटियों  के

 उत्पादन  के  हिसाब  से  भारी  का  भुगतान

 क

 3  De

 क्
 श्री

 | चू ०  साथ  कौशिक  :  व्या  श्रम  तथा  पुर

 ra ee
 यह  बताने  की  करा

 कि

 (®)  क्या  कारखाने  की  mat  तथा  अरन्य
 कर्मचारियों  की  मजूरी  निश्चित  करने  के  लिये

 1914



 17  फाल  1900  )  लिखित  उत्तर

 —— i  —=

 नियुक्त हिसाब

 किए  गए  |  ate

 क

 ira

 और  ऐसी

 aa  समितियों  को  एक  कर्मचारी  ava  किए  गए  काम  के

 ata
 itt  का  निर्धन  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है

 Tfe  तो  क्या इ  गरे  में
 कोई

 निदेश  जारी  करने  का  सरकार  का  विचार क

 क
 ग्रोवर

 )  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
 ्

 ह श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )

 विन्यास  तैयार मुख्य  संगठित  उद्योगों  में  अखिल  भारती
 य

 पर  थ
 का  काय  आमतौर  से  समय-समय  पर  स्थापित  बोर्डों  को  सौंपा

 मजूरी  बोर्डों  के
 जिनमें  तीन  पक्षों  के

 प्र
 थि  होते  विचार  विषयों

 के  उत्पादन  के  मुताबिक  मजूरी  के  भुगतान  की  पद्धति  का  ने  क गी  वांछनीयता

 प्र  fi  करना  श्वफल्क  a

 प्रदान  नहीं  उठते  । )  ate

 केरल  A  लाम्बा  रोवर  बागर  फटी  क

 क

 ही
 श्री  वासुदेवन नायर  :  क्या  खाद्य  तथा  मंत्री

 य

 कपा  करेंगे

 ा हि  क्या  केरलਂ  राज्य  की  रीवर  शूगर  फैटी  ने  गन्ना  कों  को  :1958-

 59

 र

 1959-60
 सीजन

 के  लिये  गन्ने  के  अ्रतिरिक्त  मूल्य  का  भुगतान  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (x)  क्या  गन्ना  (  ग्र ति रिक्त )  मूल्य  निर्धारण  प्राधिकार  ने  1960-61
 गर  1!

 961-

 62
 के  लिये

 गठन  के  अरति  रिक्त  मूल्य  निर्धारित  कर  दिए  थे  कौर

 थि  यदि  तो  कया  इस  फैक्ट्री  ने  इस  अतिरिक्त  राशि  का  भूगतान  कर  पि

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब  fare

 लाम्बा
 रोवर  शूगर  फैक्ट्री को

 1958-59  मौसम  के  लिये  गन्ने  के  अतिरक्त  मूल्य
 का  कोई  भुगतान  नहीं  करना  उसे  1959-60  के  मौसम  के  लिपे  2,47,285.14  रुपए

 का  भुगतान  करना  उसे  इसਂ
 राशि  का  भुगतान  1,23,642.57  रुपए  प्रति  किस्त के  हिसाब  से

 ा दो  किस्तो ंमें  2-11-67  कौर  2-5-68  तक  करना  पोल्ट्री  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार

 पहलों  किस्त  का
 भुगतान

 निश्चित  तारीख  तक  कर  दिया  गया  इसके  दुसरी |
 कौ  कुल  राशि  में  से  95,890.92  रुपए  की  एक  राशि  का  भी  भुगतान  15-2-1968  के  कर

 feat  गया

 set  ही
 नहीं

 जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 Written  Answers  Phalguna  17,  1889  (Saka)

 <a  =

 Stor  Oo  OS  साउवस्‍्तातस हकीकत

 करेंगे 5. थ्रो  बायुदेवन  क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बताने  की

 aa  को  चीनी  मिलों
 की  श्री  उठा

 पित  क्षमता
 क्या  है  कौर  1967

 में  उन्होंने

 कितनी
 चीनी

 पदा  को
 ह

 क्या  यह  सच  है
 कि  गन्ने

 के
 उपलब्ध

 न  होने  के  कारण  ये  कारखाने  सीजन
 के  कुछ

 भाग  के  लिये  ही  चालू  रहते  अपराध  क

 यदि  तो  इन  कारखानों  के  लिये  गन्ने की  कारत  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 क  रही  है
 ?

 क

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 अल्ला साहिब

 शि  ):  (=)  केरल  राज्य  में  स्थित  चौकोनी  कारखानों  की  स्थापित  क्षमता  0.34  लाख  मीटरी

 are  उन्होंने  1966-67  के  मौसम  में  10,244  मीटरी  टन  चीनी  उत्पादित  की  थी  a

 जी  eft

 (7)  राज्य  सरकार  शर  कारखानों  ढारा  गन्ना  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  प्रयास

 rae जा  रहे  राज्य  सरकार ने  मन्ना  सहकारी  चीनी  मिलों  को  सीधे  खेती के  लिये  कुछ ट

 ATT |
 तकी  चालू  मौसम  में  गन्ने के  जो  भ्रमित  मलय  दिए  गए  उनसे यह  भी

 कि  मी  वर्ष में  वे  कारखानों  को  गन्ने की  सप्लाई में  वृद्धि हेतु  प्रोत्साहन प्रदान  करेंगे

 me
 केन्द्रीय  भांडागार  निगम

 क

 3196.  शी  वासुदेवन  नायर :  कया  खाद्य तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  में  कितने  कर्मचारी  प्रतिनियुक्ति  पर  काम
 कर  रहे  ैं

 तथा  तके  पदनाम  तथा  प्रतिनियुक्ति  की  रवि  क्या

 _
 यदि  प्रतिनियुक्त  कर्मचारियों  के  स्थान  पर  कर्मचारियों  की  सीधी  भर्ती  करने

 गर  उनको  पदोन्नति  करने  से  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  को  कितनी  बचत  होगी  jak
 ् द

 इन  कर्मचारियों  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम ने  अपने  कर्मचारी  fi

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अना साहिब

 ):  एक  विवरण
 संलग्न  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी

 ०

 385/68]

 (@)  केवल  इस  अधार  पर  निकाली  गयी  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  की  बचत  परि

 कहत  एवं  भ्रामक  होगी  क्योंकि  इसमें  निगम  की  समस्त  परिचालन  संम्बन्धी  दक्षता  को  हिसाब

 में  नहीं  लिया  गया  होगा  जो  कि  निगम  को  कुछेक  अपनी  गतिविधियों  के  क्षेत्र में  अनुभवी  तथा

 परिपक्व  कर्मचारी  नियुक्त  कर  प्राप्त  की  जा  सकती

 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  fea  को  ध्यान  में  रखकर  इस  प्रश्न की  पर

 बराबर  मिला  की  जाती  हे  कौर डस  पर
 निर्णय

 लिये  जाते
 द

 थ  थ
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 7  1968  लिखित  उत्तर

 ।  न

 ne
 Scheme  for  free  Di  arm

 | |  97  Shri  Ramchandra  Veerappa  Vill  the  d a  Agriculture

 be  pleased  to  state  :
 =

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Government  have  drawn  up  ascheme  for  the  ए  stribution  of

 112  sistors  free  of  cost  to  the  farmers  with  a  viewto  promote  agricultur
 thods  of  agriculture  ;  and

 and  to  p

 i.

 arise  modern

 ,  (0)  if  so,  the  details  thereof  ह
 अ  कें

 — oT  he  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture, '  (  ommunity  Develop-
 m<¢  a  nd  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 व )  No
 क

 »)  Does  not  arise,
 a

 Post  Office  Building  at  Bahadur
 jurganj

 31.0
 198.  shri  Lakhan  Lal  Kapoor :  Will  the  Minister  of  ् दतदलाएसदयशर  be  pleased  to

 sia

 whether  it  a  fact  that  the  Post  Office  building  at  Bahadurganj,  rict  Purnea,  Bihar
 15  ve  old  and  has  become  dilapidated  ;  and

 द )  if  so,  when  a  new  building is  likely  to  be  constructed  there  ?

 cat
 T  he  Minister  of  State in  the  Departmentsਂ  of  Parliamentary"  Affairs  and

 |

 c ommuni- थ (Shri  I.  K.  Gujral) :  (a)  Yes.

 3)  The  re-construction  of  the  building  is  likely  to  commence  during  1968-69
 :

 Branch  Post  Office  at  Bishanpur,  District  Purnea

 3  199  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  Will  the  Minister  of  Communicatio  pleased

 e to

 (a)  the  reasons  for  not  upgrading  the  Branch  Post  Office  to  a  Sub-post  Office  1  Bishanpur,

 Dis  ct  Purnea  (Kochadhaman  Block  )  ;  and

 थ
 (0)  whether  the  local  people  have  promised  to  provide  a  pucca  building  with  any

 charges

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and  Com-

 m  nications  (Shri  I.  K.  Gujral) :

 (a)  The  proposal  for  upgrading  Bishanpur  EDBO  into  a  Sub-office  was  examined  twice  dur-

 ing  1967  but  had  to  be  dropped  as  the  estimated  loss  per  annum  would  have  been  o  he  order

 २४,1,500  (approx.)  as  against  the  permissible  limit  of  Rs.1,000  per  annum.

 (b)  No

 Communication  Facilities  from  Galgalia  to  Viratnagar

 39  QQ:  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  Will  the  Minister  of  Communication  oe  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  a  need  for  providing  communication  facili  from  Gal.

 galia,  Purnea  District,  Bihar  to  Viratnagar  (Joglami)  situated  on  the  Indo-Nep  and  Indo-
 n  borders  ;  and Pakis

 9)  if  so,  the  time  by  which  telephone  (ana  teicgrapn  faciities:
 te  e  lik  ७०1  be  extended ्

 to  Bahadu  Poakhali,  nj, 1,  Jonlhihat  Kaliaganj,  Kochachhaman,

 Bishanpur,  1  a,  Ba  Kotal ?
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 नਂ  ताया  a
 ~~.

 e  | Minister  of  State  द्  Affa  and  Communi- tn
 थ  s

 of
 Pariiamentar  a  a s  (Shril.  K.  Gujral  :

 cations i (a) (a)  No.  There  is  no  demand  either  from  the  Public  or  from  the  State  Governr  t  to

 ide  direct  telecommunication  link  between  Galgalia,  Purnea  District,  Bihar  to  |  gbani
 oglami).  Viratnagar  is  actually  in  Nepal  territory.  ह

 i  hhal-
 ba

 (b)  Telegraph  and  telephone  facilities  at  Bahadurganj  and  Dighalbank  (and  not  ]

 )  have  been  sanctioned  and  the  works  are  yet  to  be  taken  up.  The  prop  is  for  tele-

 com  facilities  at  Kochachhaman  and  Bishanpur  have  been  examined  and  dropped  as  11  schemes
 were  found  to  be  unremunerative.  The  schemes  in  respect  of  other  stations  have  not द een  exa-

 mined
 so  far,  It  is,  therefore,  not  possible  to  indicate  any  time-limit  by  which  teleph  lO

 graph  facilities  are  likely  to  be  extended  to  the  various  stations.

 त्रिचूर  में  कर्मचारियों  के  लिए  क्वाटर
 _

 tele-

 थ

 3201.  श्री  नायनार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क  क्या  त्रिचूर  में  डाक  तार  विभाग  के
 कर्मचारियों

 के  लिये

 कं वॉटर  नाने  की  योजना  को  wal  तंक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  क्‌०

 a शर  7.4  लाख  रुपए  की  लागत  पर  क्वार्टरों  की
 यूनिटें  बनाने  की

 मंजूरी
 में  ले  लिये  जाने  की

 a
 गई  इस  का के  गाम  वित्तीय  at  के  दौरान  हाथ

 ग्रा दया

 बिना  लाइसेंस  वाले  रेडियो  सेट

 (02.  थ्रो  नंदा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हू  कि  1967  में  डाक  व  तार  विभाग  द्वारा  1001
 श्रमिक  रेडियो

 सेटों  का  पता  लगाया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  wa  भी  कई  रेडियो  सेट  बिना  लाइसे  के

 { (7)  यदि  तो  उनका  पता  लगाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 (a)  दोषी  व्यक्तियों  को  यदि
 कोई

 दण्ड  दिया  गया  ह  तो

 संसद्-किये  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (

 जी

 श्री  म  Fo

 ्

 एसी  संभावना  हो  सकती

 (7)  बिना  लाइसेंस  वाले  रेडियो  सेठों  का  पता  लगाने  के  लिए  विभाग  में  श्रपबंचन-विरोधी

 कर्मचारियों  द्वारा  व्यक्तिगत  रूप  से  तथा  दलों  में  व्यापक  जाँच-पड़ताल  की  जाती  इस  वर्ष  जो

 mv  विशेष  कदम  उठाया  गया  हू  वह  हू  1  1968  से  तीन  मदीने  के  लिए  सुरः  र  की

 थ  र  की are  से  क्षमा  की  जिसके  दौरान  बिना  लाइसेंस  वाले  रेडियोਂ  सेठों  के  लिए  सधी

 दायगी  के  बिना  साथ  ही  यह  प्रमाण  दिये  बिना  कि  रेडियो  सेट  कहाँ  से श्रौर  किस  तारीख  को

 या
 लाइसेंस  निया  जा  सकता

 L018
 द



 17  फॉोल्गन  दद्दा  \

 as  wee  अभिसित

 उत्तर

 निधि धि  निधि

 ह

 )  जिनके  पास  बिना  लाइसेंस  के  रेडियो  सेट  पाथे  जाते  हैं  उनसे  देय  लाइसेंस  शल्क

 mae  एक  aq  के  लाइट्स-दुबक  के  बराबर  भ्र धि भार  की  अदायगी  करने  के  कहा  जाता

 ग्र दा यग न  त  होने  पर  अपराधियों  के  विरुद्ध  भ्रावश्यकतानुसार  भारतीय  तार  1885  या

 भारतीय  बेतार  टेलीग्राफी  1933  के  अन्तर्गत  अदालती  कार्यवाही  की

 जाती दिल्‍ली  भ  चोरो-छिप  खाद्यान्नों  का  लाया  जाना

 3203.  श्री  बगो  देखकर  फार्मा :  श्री  to  च्चा  फार्मा

 ्
 कया  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्‍ली  में  हूँ  तथा  चावलਂ  की  खुली  बिक्री  पर
 की

 प्रतिबन्धों  के

 हटाया  जान  के  बाद  दिल्‍ली  तस्करों  का  गढ़  बन  गया  कौर

 ः  यदि  तो  इसे  रोकने  के  fag  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 at  कथा  सामाजिक  विकास
 तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 शिर
 साय  oe

 जी  नहीं ।
 व  )  तस्करी  को  रोकने  के  लिपे  संघ  शासित  प्रदेश  में  बिना  परमिट

 के  नि

 पजा  सकते  सीमाओं  पर  पड़ताल  चौकियों  को  रखने  की  व्यवस्थ  भी  चल

 si

 th

 कोयला  खान  भविष्य  निधि

 04.  श्री  देवेन  सेन
 :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की क  करेंगे  कि

 गोयल  खान  भविष्य  निधि में  1964-65  wiz  1965-66  में  अपना  अंशदान

 न  देन  ह  that  को  are  कुल  कितनी  राशि  बकाया  आर

 )  दोषी  नियोजकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है ?

 (a i "है: |  तयबा  पुनर्वास  मंत्री  :  बकाया  राशियाँ ये
 है

 1964-65  67.1 ल

 1965-66  रुपए  ।

 a)  निम्नलिखित
 कदम  उठाये

 ग
 ए

 — o
 15  शाक  कप 64-65  1965-66

 या  570 जारी प  TUT CUNE ENTE HU TT HITT  बताशो  नोटिसों  की  चा र 'रमभ्ललना 50. त्
 134

 चलाये  गए  अभियोजन  130

 लाये  गए  सर्टिफिकेट  मामले  149

 कोयला  खान  भविष्य  निधि

 3205.  of  देवेन  सेन
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 ने
 कोयला  खान-भविष्य  निधि  के  faq  ग्रंशदाताद्ं  की  ह  1965  ax  1966

 मे ंकी  गई  ;

 )  क्या er  हैकि
 सी

 छंटनी  बढ़  रही  है  ;
 म्

 यदि  तो  इसका
 म

 करने दे  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?
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 EY

 श्रम  तथा  त्री

 1965  8,
 154

 1966  11 |  |  IE a

 जो  et  ्

 औद्योगिक  विवाद  1947  कौर  उसके  अधीन  बनाए  नियमों  में

 ह iray  सुझाव  को  wera  शर  छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  की  पुनर्नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में
 !

 ग्या

 Hr fta  रित  की  गई  है  ।  जब  श्रमिक  छंटनी  करने  की  नियोजकों  की  कार्यवाही  पर  aah  की

 विवाद  खड़ा  किया  जा  सकता  है  शर  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  मशीनरी  एसे  मामलों में
 सच

 कराने  के  लिए  हस्तक्षेप करती  परन्तु  जहाँ  यह  छंटनी  नहीं  रोक  सकती  इसਂ  fas

 पहुंचती  है  कि  छंटनी  उचित  नहीं  तो  विवाद  को  न्याय-निर्णय  के  लिए  भेजा  जाता  |

 Supply  of  Fertilisers  for  Rabi  Crop

 3206.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture

 be  ased  to  state

 a)  the  demand  for  chemical  fertilisers  for  Rabi  crop  this  year,  State-wise ;

 the  quantity  supplied  so  far,  State-wise  ;

 vhether  their  demands  have  been  met  fully  ;

 )  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 ment
 a  e  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,

 Agriculture,  Communi
 nd  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  =

 ty
 Develop-

 (a),  (b)  and  (d)  A  statement  is  attached.  [Placed  in  Library.  See  चि

 )  Yes  Sir

 भारत  सेवक  समाज  की  नागपुर  शाखा  के  धन  में  कमी

 ५४ ५
 3207.  श्र  कृ०७  मा०  कौशिक :  क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  च्  को

 जान  कर !
 कृपा  करा  कि

 (=)  क्या  यह  संच  है  कि  भारत  सेवक  समाज  की  नागपुर  शाखा
 के  धन

 में i 1,27,000

 रुपय  का  गबन  या  कमो  पाई  गई  थी  ;  ्

 क्या  इसਂ  मामले  में  कोई  जाँच  कराई  गई  है  अर

 यदि  तो  उसका  क्या  कारण  निकला  है  ?
 प भ  se थि

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 राज्य य  मंत्र

 एम ०  एस०

 TUTE इस्लामी  )  :

 ः  (=)  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  शौर  प्राप्त
 पर  सभा-पटलਂ  पर

 दी  जाएगी  ।

 Employees’  State  Insurance  Corporation

 3208.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  Will  the  Minister  of  Labour  and]  ehabilitation
 be

 please
 1  to  state

 (a)  th
 16  total  number  of  Employees  working  at

 BEES
 nt  yee  NAS  Class I,  Class  | है |  and  Class

 III  posts in  the  Employees’  State  Insurance  Corpor.  ion

 (b)  th  1umber  of
 «Boats  mesetvied  for  the  Sche  duled

 त

 Cast  and  a  number  of  Scheduled
 Castes  actua  rkir
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 (c)  whether  Government  are  aware  that  the  Schedul

 fifteen  years  are  not  bei

 es  employees  with  higher
 educat  ryorking  for  the  last  ten  to

 ae
 d,  especially  in  {Gujarat

 Regio  the  reserved  posts  on  the  grounds  of  untouchabil  ANG

 (4)  0,  the  action  which  Gove  rnment  propose  to  take  in  th
 नग

 ०
 mat The  ister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)

 i)
 (a)  ass  I

 ci
 lass I  a  es  104

 Class  जा  4,708

 Posts (b)  Working

 reserved

 Aas  II  ...  ल

 Class  III  497

 c)  Reservation  does  not
 apply

 p
 te  f  ertain  cases.  However

 no stion  is  not  denied in  any  case:  t
 However,

 when  suitable
 fied  candidates  are  not  available for  appoii  ntment  aga  1 ins  TCs  vaca’  they  are

 Loe
 ancies,

 fi or  by  persons  other  than  those  belonging  to  the  Scheduled  Castes
 cordance

 with  the
 rnment  of  India  instructions  on  the  subject  which  are  also  eae by  the  Employees,
 Insurance  Corporation.

 थ

 (d)  Does  not  arise

 कोयला  शो  के  पंचाट  की  श्रियान्विति
 द

 द  5209.  sit  देवेन  सेन  :  कया शम  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क

 कया
 यह

 सच
 है  कि

 यंग  इण्डिया  खदान  मजदूर
 कार्मिक  संघ

 ने
 15  1968

 टन  चिकली  कोयला  खानों  को  हड़ताल  का  नोटिसਂ  दिया  था  जिसमें  यह  माँग  की 3 कों  ्य  a  कि

 को  ४  के  लिए  वेतन  तथा  कर्मचारियों  के  वर्गीकरण  आदि  के  बारे  में  कोयला  मज  ate

 पंचाट  को  कार्यान्वित  किया  जाय ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पुराने  कर्मचारियों  को  बिना  कोई  मुआवजा  दिर  विभिन्न

 से  नौकरी  से  निकाला  जा  रहा  है  प्रौढ़  सब  की  सेवा
 की  are  में  गर-कानूनी

 हग  से

 तन  किया  जा  रहा  है  ;  ौर

 यदि  तो  कर्मचारियों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  fore थ
 ww रकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 थ

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 जी  परन्तु  हड़ताल का  नोटिसਂ
 16  1968

 a प्] गलपनाचनलनटा o®
 केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  मद्यीनरी  के  क्षेत्रीय  अधिकारी  इस

 जाँच  कर

 रहे
 ।

 हड़ताल  का  नोटिस  प्राप्त  होने  पर  सहायक  श्रमायुक्त  दवाड़ा  द्वारा

 विवाद  पर
 स  की कार्यवाही की  परन्तु  समझौता-कार्य  aval SU द  qq  मामले

 पर  सरकार  क्रय  रूप
 से विचार कर  रही  है  व

 oe

 a  1024
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 ———

 .  करनाल  सहकारी  परिवहन  संस्था गा  के  कृपा क्यों  स ेseal

 3910.  श्री  माधो  रॉम  फार्मा  श्री  काशी  नाथ  पॉड

 क्या  श्रम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह

 क्या यह  संच  है  कि  करनाल  सहकारी  परिवहन  संस्था  तथा  उसकी  अन्य  द  सहायक

 सस  शो  द्वारा  तालाबन्दी  की  घोषणा  की  जाने  के  परिणामस्वरूप  इन  संस्थानों  के  परि  हन

 al
 ने  हड़ताल कर  दी

 जिसके  कारण  सरकार  मोटर  गाड़ियों  का
 चलना  ठप  हो

 गय  है  ;  कौर

 ड यदि  तो  इस  विवाद  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही
 aes

 te
 तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी ):

 +)
 हाँ  कोई  ताला जी  श्रमिकों

 ने
 8-2-68  से  23-2-68  तक  हड़ताल

 बन्दी  हीं

 राज्य  श्रम  विभाग  के  हस्तक्षेप  पर  सम्बन्धित  पक्षों  में  एक  समझौता ह हो  जिस

 पर  23-2-68
 को  हस्ताक्षर  हुए  कौर  24-2-68  को  हड़ताल  समाप्त  हो  गई

 ।  महंगाई-भत्ते

 तान
 का  मुख्य  मामला  न्यायनिणंय  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  |

 थ  National  Council  of  Applied  Economic  Research
 a

 321]  Shri  Mahant  Digvijai  Nath  :  Will  the  Minister  of  Food  and  A  ture  be

 pices
 d  to  state  :

 a  (a)
 whether  Government  propose  to  import  liberally  tractors  on  rupee  pay1  nt  basis  in  the

 Economic ound  of  the  recommendations  made  by  the  National  Council  fof  Appli
 प्रय aha in  regard  to  the  mechanisation  of  farms in  Uttar  Pradesh ;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  connection  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De  ८
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  and  (b)  The  National  Council  of  Applied  Economic  Research  had  taken  up  a  tec

 economic  survey  of  Uttar  Pradesh  and  the  report  related  to  several  aspects  of  Developmentinc
 ing  agriculture;  it  has  not  taken  up  a  study  of  farm  mechanisation  in  the  State.  In  its  report  ८
 techno-economic  survey,  the  farm  mechanisation  was  not  specifically  discussed  and  the  Counci
 drew  attention  to  the  necessity  of  increasing  the  per  acre  yield.  In  as  muchas  any  programm

 f  agricultural  development  would  have  to  comprise  of  a  farm  mechanisation  programme,  effo
 ave  been  made  to  increase  the  availability  of  tractors  both  from  indigenous  sources  as  well

 fr  m  imports  for  the  entire  country.  Lately,  imports  have  been  limited  to  the  U.S.S.R.  a

 Czecho-slovakia.  During  1967,  the  import  of  6500  tractors  from  these  sources  was  arrange  1;
 nthe  current  year  import  of  1000  tractors  from  Czechoslovakia  has  been  authorised

 d  further  imports  are  under  consideration.

 Scott — Deateel } already
 Supply  of  Foodgrains  to  U.P.

 a

 3212.  Shyi  Mahant  Digvijai  Nath :  Will  the
 Minister  of  Food  and  Agriculture

 be
 tate pleasedਂ  to

 उर्दू  =-  |  |.
 (a)  the  द  wheat  and  rice  supplied  to  Uttar  Pradesh  during  December,  1967  and

 January,  1968  g
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 11 (b)  the  qauntity  of  wheat  which  was  meant  for  fil
 amt

 =

 ectively,  out  ofthe  quantity  of  wheat  supplied  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  increase  the  quota  of  wheat  and  rice  for  ar  Pra-

 h  for  the  purpose  of  its  distribution  through  fair  price  shops  in  non-rationed  area
 थ

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  No  rice  is  being  supplied  to  Uttar  Pradesh  from  Central  Pool,  About  81  thousand  anes

 f  imported  wheat  was  supplied  to  Uttar  Pradesh  (including  mills)  in  December, IS  and

 nuary,  1968
 -  o  the (b)  and  (c)  The  Central  Government  make  only  bulk  allocations  of.  foodgrains

 te  Government  and  it  is  for  the  latter  to  distribute  it  amongst  various  sections  of  popula-
 ti  The  imported  wheat  quota  for  Uttar  Pradesh  has  been  increased  from  35  gv 30  nes  in

 January  to  45,300  tonnes  for  each  of  the  months  of  February  and  March

 so
 Development  of  Fisheries  in  U.P.

 pleased  to  state

 3213.  shri  Mahant  Digvijai  Nath :  Willthe  Minister  of  Food  and

 d Agricutvare

 a)  whether  the  Government  of  Uttar  Pradesh  have  demanded  funds  fro

 th  clopment  of  Fisheries  in  the  State  during  the  current  year;  and

 (b)  if  so,  the  amount  proposed  to  be  allotted  for  the  purpose  ?
 *

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  D  opment
 nd  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (2)  and  (b)  There  has  been  no  specific  demand  for  funds  for  the  developmen  fisheries
 1.0  annual  outlay  budgetted  for  1967-68  under  the  State  Fisheries  Plan  is  Rs.  24  lakhs  and

 outlay  proposed  for  1968-69  is  Rs.20  lakhs
 66.0

 The  Central  Govt.  will  assist  the  State  Fisheries  Scheme  under
 a
 rae

 of  2  assistance
 ich  provides  for  grant  to  the  extent  of 20  %  and  loan  to  the  extent  of  30 7  of

 He)  expend
 itite

 incurred  on  the  Schemes

 Workers  in  Power  Looms  inU.P

 री 32  14.  Shri  Mahant  Digvijai  Nath :  Will  the  Minister  of  Labour  and  R
 Rehabilitation

 pleased  to  state

 al  esh  have  to  work  on (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  workers  in  many  mills  in  U

 four  Power  Looms  at  a  time  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  such  mills,  their  names  and  locations

 art
 (c)  _  whether  this  arrangement  is  considered  proper  keeping  in  view  its  e  ff  द  on  the  health

 the  workers  ;  and

 (6)  if  not,  the  steps  taken  to  do  away  with  this  arrangement  ?

 e  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)

 a
 (a)  to  (d)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  01  Table  of  the  Sabha  when

 teceived. रਂ

 विशेष  डॉक  टिकटें
 श

 3215.  श्री  यश्पाल  सिह  क्या  संचार  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
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 t  f 1967  में  विभिन्न  अवसरों पर  कितने  विशेष  डाक  टिक  य  हैं  ;  तौर

 सरकार  को  उनसे  कितनी  ars  हुई  है

 सद  जायें  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ट्०  कठ  :
 17

 बिकी  के  आँकड़े  eves  किये  जा  रहे  हैं  कौर  उन्हें  बाद  में

 जाएगा
 ।

 थ  ग

 पर  रख  दिया

 Wheat  price  at  Ration  shops  in  Delhi  थ

 ८  16.  Shri  रद  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Food  and

 please  to
 state

 किट
 जा  ae whether  it  is  a  fact  that  the  rate  of  wheat  supplied  at  the  in  Delhi  is  more

 th  at  prevailing  inthe  open  market  due  to  which  nobody  purchases  wheat  fri  ration  shops;

 b)  if  so  whether  Government  porrose  to  reduce  the  rate  of  indigenous
 wheat  supplied

 on

 he  ration  shops  ;  and  थ

 (८)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  = Develop-
 2०१  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  Yes,  Sir.  The  open  market  prices  of  wheat  are  at  pre  font  a  ae  than  the

 es  at  which  the  wheat  is  supplied  from  the  ra

 be

 Jeli,
 The  offtake

 of  wheat  has
 c.

 sho  a

 However,  it  is  not  correct  to  say  that  nobody  purchases

 a
 -

 ration

 \
 No,  Sir.

 he  Government  issue  prices  are  kased  on  cost  of  procuring  the  grain  so  remain
 uncha

 उड़ीसा  में  किसानों  के  लिये  लम्बी  अवधि के  aly  ऋण

 3217.  भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  कया  ara  तथा  कवि  मंत्री  यह  बताने
 को

 हया  करेंग

 af  1966-67  कौर  1967-68  में  उड़ीसा  में  सहकारी  भू-बंधक  नौ  a  |  कास  थे बंकों

 द्वारा  किसानों  को  लम्बी  अवधि  के  कृषि  ऋण  देने  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गयी  ;  कौर

 क्या  यह  राशि  किसानों  में  बाँट  दी  गई  हूँ
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मसें  राज्य  मंत्री  एम०  रस

 एरपदस्वामी )
 :

 1966-67  में  उड़ीसा  सहकारी  भू-बन्धक  बैंक  का  अनुमानित  कार्यक्रम  100  लाख

 ये  का  था  ।  1967-68  में  105  लाख  रुपये  का  कार्यक्रम

 (a)  अस्थायी  श्रॉकड़ों  के  अनुसार  1966-67  में  106 लाख  रुपए  के  दीघंकालीन  ऋण

 दि
 वर्ष  1967-68  wit

 समाप्त  नहीं  gar  रोक  oer
 है  कि  अनुमानित  कार्य  क्रम

 कर  या  जाएगा |  द

 त  डन

 थ  द

 1967-68  में  रूस  से  दृक् टरों  का  आयात  ह

 ह सन NS

 आगल

 लस

 ee
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 14
 को  द्र टैक्टर  सप्लाई  करने  की  परे दा कदा  की  थी  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  ट्रैक्टरों  का  प्रख्यात  करने के  लिए  समझौता
 हु

 है  ;  शौर

 बाकी  ट्रैक्टर  स्वीकार  करने  के  यदि  कोई  कारण  तो  क्या  झ्र ौर  2000  क्टर

 य  faa अ्रायातें  किये  जाने  की  बजाय  उनकी  कीमत  से  लगभग  दुगने  दामों  पर  उतनी  ही  हनन

 वाले  2011  छोटे  ट्रैक्टर  चेकोस्लोवाकिया  से  आयात  करने  के  बया  चरण  हैं
 ?

 साम  कायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  अन्ञासाहिब  हि

 भारत  रूसी  सरकार  के  व्यापारिक  प्रतिनिधि  ने  1967  की  nate  तथा

 A

 प्रथम  6  मास  में  6,000--  7,000  डी०  ठी  ०-14  बी०  ट्रैक्टरों  की  सप्लाई

 ८«« श य  ट्रैक्टर  उन  एसे  4000  सेक्टरों  के  अतिरिक्तਂ  हैं  जिनके  रायात  की  व्यवस्था  IS

 क  a

 क
 1967  की  waft में  केवल  4,000  डी ०  ठी  ०-14  बी ट्रैक्टरों  के  ग्रा यात  को

 ae

 ग

 ion  4.000  डी ०  ठी  ०-14  बी  सेक्टरों  के  अतिरिक्त  चेकोस्लोवाकिया रें
 थ

 कट 201  |  एक्टरों  के  आयात  का  प्रबन्ध  किया  गया  यद्यपि  चेकोस्लोवाकिया  के  =
 —

 शल्य  के  हैं  (qo  सज्जित  ट्रैक्टर  का  लागत-बीमा-भाड़ा  सहित  मूल्य  9,373  सी  केडी ्
 an

 मूल्य
 9,017

 है  जब
 कि  डी०

 बी  का
 मूल्य  5513  रुपये  किन्तु  इनके  निम्

 moe

 न

 लाग

 (i)  भारतीय  परिस्थितियों  के  भ्रन्तगंत  किये  गये  परीक्षणों  के  आधार  पर  इनकी  18

 बार  एच०  पी०  होती  है  जब  कि  डी०  ठी  ०-14  बी  की  शक्ति  12.2

 (ii)  इसके  भ्रन्तगंतਂ  aa
 गति

 के
 10  स्तर  हैं  जबकि  डी०  बी  में  4  @)  दस

 टर  में  गति  के  cater  स्तरों  की  व्यवस्था  कौर  विभिन्न  शायरों  में  गति  को  विभिन्न  T  स्तरों

 ह  करने  को  व्यवस्था उस  गति  के  गियर को  अपनाने  में  सहायक  होती  यह  व्यवस्था  विभिन्न

 कृषि  कार्यों  के  लिए  कार्य-क्षमता  एवं  मितव्ययिता  को  बढ़ा  देती

 (iii)  इसकी  मार्ग  गति  21.60  किलोमीटर  प्रति  घंटा
 है  जब

 कि  डी०  ठी  ०-14
 ही  ट्र

 की  गति  12.7  किलोमीटर  प्रति  घंटा  है  ।

 (iv) इसके  अ्रन्तर्गत  क्लच  की  दो  म्रवस्थायें  हैं  एवं  उसमें  ग्राउंड  पावर  वापसी  स्पीड

 की  व्यवस्था  है
 जो  कि  पावर  ठेक

 श्राफ  fear  कृषि  की  कुछ  मशीनों
 के

 संचालन
 के  लिए  श्रावइ्यक

 (४ ४)  gam  हाईड्रो  दिवस  बसें  होते  जो  कि  अधिक  शक्तिशाली  हैं  ।

 (vi)  इसमें
 हाइड्रोलिक  ह

 जिसके  भ्रन्त्गत  दोनों
 पो जी दान

 एण्ड  डॉट  नियंत्रण

 कौ  व्यवस्था  है  जो  कि  इस  पर  लगाय  गय  ना
 उपकरण  |  ee  उपयोग  को  सुविधापूर्ण  बना

 देते
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 a  चेकोस्लोवाकिया  और  दस  के  ट

 lt क किल  पा  करेंगे  कि 19.  श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्या  खाद्य  तथा  ऋषि  मंत्र

 थर  )
 क्या  यह  सच  है  कि  क़षि-उद्योग  निगम  ने  इस  अदय  का  विज्ञापन  दिया  है  कि

 डरावे  जाने  वाले  चेकोस्लोवाकिया  के  2011  ट्रैक्टर  25  भ्रदवशक्ति  के  हैं  ज

 क ट्रैक्टर  केवल  20  श्रमशक्ति  के  है ं;
 i

 यदि  तो  क्या  ऐसा  करने  का  एक  कारण  ऐसा  प्रभाव  पैदा  करने  का

 ्  Sto  ठी  ०-14
 बौ  जिनका  मलय  चेकोस्लोवाकिया के

 2011  ट्रैक्टरों  से
 <=

 ह  ,  चेकोस्लोवाकिया  के  ट्रैक्टरों  के  मूल्यों  से  कम  है  ;  शरर

 चेकोस्लोवाकिया  के  2011  ट्रैक्टर  ate  रूस  के  डी०  ठी  ०-14  बी  करी

 इंजन  कौर  ड्रा बार  की  क्षमता  कितने-कितने  श्रइवदक्ति  की  है  ?

 साम  दाधीच  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 अब  क़षि-उद्योग  निगमों  द्वारा  कोई  विज्ञापन  नहीं  दिया  गया  था ।  मेसी  tat
 ~  NON

 मेनुफीक्च रसे  श्रॉफ  जेवर  card  ने  चेकोस्लोवाकिया ट्रेड  रि प्रेजेन्टेशन  इन  इण्डिया  के  भ

 बता
 श

 a
 से  ट्रैक्टरों

 के  विज्ञापन  जारी  किये  हैं  ,  जिसमें
 ट्रक्टर

 को  25  श्रमशक्ति  का

 विज्ञापन में  जो  भ्रइ्वचक्ति  बताई  गई  है  वह  ट्रैक्टर में  लगे  इंजन  के  बर्क  हंसी-पावर
 से

 सम्बन्धित  है  श्रौर ट ट्रैक्टर  के  ड्  बार  हास  पावर  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 जहर  2011  की  इंजन  भ्रदवददक्ति  2,000  र०  प०  म०  के

 ales
 Se fa  डी०  ठो  ०-14 बी  की  1,600  र०  प०  म०  के  हिसाब  से  14  पहले का  ड्राबार  पावर

 18.4  है  जब  कि  are  वाले  की क  12.2  है  ।  दोनों  माडलों  की  ड्रा बार  हार्सपावर
 बार हार्सप। का. अ

 में

 ae

 किया  गया

 रूस  से  ट्रैक्टरों  का  भायात

 क्

 220,  eft
 मोहन  स्वरूप

 :
 क्या  छाद्य  तथा  क्षिमंत्री  यह

 बताने
 mal

 क

 कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1968-69 में  रूस  से  कितने तथा

 ह  री

 frat  मूल्य  के

 ती करने  ट्रैक्टरों  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव है  ;

 (4)  विक  क  है
 ?

 त्व  क्लिची  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्नासाहिथ
 fire)

 शर (a)  af  यह  निर्णय  नहीं  कियां  या  है  कि  1968-69 की  अवधि  में
 wa

 कृषि  हेतु  feat  ट्रैक्टरों  का  आयात  किया  जायगा  ।  परन्तु  ae  एकमात्र  माडल  जिसे
 श्र

 दिया रने
 का

 प्रस्ताव
 डी०  बी०  जिसकी  हबार  श्रमशक्ति  12.2  आयात

 ्
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 17  फालन
 1889  लिखित  उत्तर

 जय

 उड़ीसा  के  लिए  चोरी  का

 ban is  21.  sit  क०  go  fag केव  :  क्या  खाद्य तथा  घिर  मंत्री
 य  16  AC
 aay  की  कपा  करेंगे  कि  1

 क़्या  यह
 सच  है  कि  उड़ीसा राज्य  को  प्रति  मास  6,000  टन  चीनी  मिला  करती

 थी
 जो  श्री

 घटा  कर  2,400 टन  प्रति  ara  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  प्रौढ़

 क्या  उस  राज्य  को  फिर  से  पुराना  कोटा  दिये  जाने  की  कोई  संभावना  है  ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्न

 :  जो  कुल  2.52  लाख  मीटरी  टन  की  मासिक  निकासी  में  उड़ीसा  राज्य

 फर  1967  तक  6,200  मीटरी  टन  चीनी  का  मासिक  कोटा  प्राप्त  कर  रहा  था  ।  कਂ  एक

 00 मोटरी  टन  की  निकासी  में  से  राज्य  सरकार  का  चीनी  का  वर्तमान  मासिक  कोटा  2,4

 री  टन  है  ।

 चोरी  के  उत्पादन  में  गिरावट  /  अरन्य  राज्यों  के  कोठे  भी  इसी  प्रकार  क  प  कर  दिये

 गये

 )  चीनी  के  वार्षिक  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि होने  पर  ही  राज्य  के  IG  को  बहाल  करना

 सम्भव  होगा

 टीचर  जिले  में  डाक  व  तार  कर्मचारियों  हारा  प्रदान

 2292,  भी  नायनार :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  कया  यह  सच  है  कि  15  1968  को  त्रिचूर  जिला

 bl

 राज्य  )  में  डाक

 व  ततार  rate  ने  डिविजनल  इंजीनियर  के  कार्यालय  के  सामने  प्रदर्शन  वि  ial

 यदि  तो  उनकी  माँगों  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या
 कार्यवाही

 करने

 का  बार है  ?

 aaa  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ०  क०

 जी

 प्रदर्शन  कमेंचारी-क्वार्टरों  के  निर्माण
 में  हुई  देरी  के  विरुद्ध  किया  गया  ।  डाक

 कार्यालयों  की  इमारतों  तथा  कमेचारी-क्वाटरों  के  लिए  1965  में  एक  जमीन  र  ली  गई  है

 जिसका  क्षेत्रफल  5.2  एकड़  सरकार  द्वारा  7.4  लाख  रुपये  को  लागत  पर  52  गटर  बनाने

 को  एक  योजना  को  पहले ही  स्वीकृति  दो  जा  चुकी  है  कौर  यह  काम  1968-69
 के  बजट  में

 शामिल न  किया  गया हैं  |

 वन्य  पांच  की  हत्या

 3923.  श्री  म०  ला०  सोंधी :  क्या खार  कृपा  किः

 रकार  को  इस  बातें की
 क्या  सरक

 हत्या  की  जा  रही
 थ

 देश
 में

 aq
 च्  की  श्रंघाघृन्ध

 उनकी
 seta  पुर  करण  वरा

 ;
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 कि  क
 क

 OOO  बाघों  की  खालें  बेची
 कया

 यह  सच  है  कि  दि '  में  गत  मास  1  UYVUY  diet  NGUY  ी
 जा  रही

 कौर
 o

 )  यदि होता  क्या  सरकार का  विचार  पशुओं  की
 खालों  की  बिक्री  की  कुछ  स

 भा
 ञ  ः

 रित  करने  का

 क
 कृषि  सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 अश अन्ासाहिब
 :

 अधघाघन्ध  हत्या  का  ऐसा  कोई  मामला  भारत  सरकार  के  सामने  नही ं.
 पाया  गया

 a

 प्रदान  ही  नहीं  होता  |

 maa

 बालों
 की

 खालों  के  ऐसे  बेचें
 क्  क

 कप  लि  दी  ध  में  केन्द्रीय  सरकार को  कोई  जानकारी

 नहीं है

 ails
 क

 किसी
 मारेगी

 र सरकार  इस  समय  एसे  प्रस्ताव  प  र  विचार
 नहीं

 कर  रही  है  ।  फिर

 भी  ही  मो  में  इस  पर  विचार  किया  जायगा ॥  _

 ee

 चोरी  का  उत्पादन

 2
 4.  श्री  भोगेन्द्र  झा

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  21  1968  के  पटना  के  एक  दैनिक  र  याचार-पत्र

 निदान  मे  प्रकाशित  इसਂ  समाचार  की  we  दिलाया  गया  है  कि  पटना  fas

 के  प्रो  mI fea Ray  डा०  एन०  घोष  ने  गंधक  का  प्रयोग  किये  बिना  बिजली  सै  चचा नी  ते  करने

 तथा

 nt

 घर  व  अच्छी  चीनी  पर  शीरा  बनाने  का  एक  नया  तरीका  निकाला  है  ;  कौर

 im | - —~s d  ed  ate

 हाँ  तो  क्या  सरकार  का  विचार  चोरी  उद्योगों  में  इस  नये  तरीके  को  an
 ्

 र

 द

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  att  अन्ञासाहिब  दिन

 ्  घटना  विश्वविद्यालय  के  प्रो०  डी०  एन०  घोष  ने  1947  में  गंधक  का  प्रयोग  कि

 बिना  बिजली  से  सफेद  चोरी  बनाने  की  एक  प्रक्रिया  का  आविष्कार  किया  था  ।  इस  प्रक्रिया  क

 क
 ट्रीय  शकरा  कानपुर  के  प्रयोगात्मक  चीनी  कारखानें  में  1951-52  WX ATS बाद  में  कछ

 संशोधनों  के  साथ  1955-56 में  परीक्षण  किया  गया  था  ।  इसके  परिणाम  संतोषजनक  नहीं  थे  ।  .........

 कुछ  श्र  संशोधनों  के  बाद  प्रो०  घोष  ने  संस्था में  1964  में  इस  प्रक्रिया  का

 अवात प्रदर्शन  किया  ।  संस्था  का  यह  विचार  था  कि  यह  प्रक्रिया  वर्तमान  प्रक्रिया  की  भ्र पे क्षा  महंगी

 व
 और  बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  करने  योग्य  नहीं  थी  wa  प्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  के  साथ

 द  कर a
 के  बाद  चौकी-उद्योग  विकास  परिषद  ने  1967  में  ag  निर्णय  किया  कि  कौर  परीक्षण  करने
 को

 विद
 वद यकता  नहीं

 थी  ।

 _
 प्रशन

 ही  नहीं  उठता  ।
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 7  1968  लिखित  उत्तर

 क

 कलकता
 के

 fafigar-e  में
 चीतों  को  मर

 3  5.  भी  चपला कांत  भटटाचायं  व्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की

 =

 :

 क्या  गत  दिसम्बर में  कलकत्ता  के  चिड़िया-घर में  बहुत  से  बाघों  कौर

 हो
 गई  थी

 ;
 ake

 ः

 डि

 की  म्

 यदि  ef,  तो  ये  मौतें  किन  कारणों  से  हुईं
 ?

 क्ष |  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  श्री

 अभास

 हित

 io y  जर
 मर  डार

 1967  में  कलकत्ता  के  चिड़ियाघर में  4  हत

 गली

 faery  तथा

 मृत्य  हो  गई  थी  । त  दूर

 ये  जानवर  ट्राईपनसोमियासिस्‌  नामक  नींद  की  कल

 क
 तथा

 उपचारित  उपाय  झपना  कर  शरीर  हानि  को  रोक  दिया  roman

 रोग

 Chemicals  Fertilisers

 |  है  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar

 pleas  to  State

 Will  the  Minister  of  Food  a
 )  ABeloulture

 be

 whether  Government  propose  to  decontrol  fertilisers  and,if  so,
 when;  and

 at  to  be  sold  in the  percentage  of  fertilisers  to  be  distributed  by  Government  and  o

 open  market,  separately ,
 in  the  case

 of partial  decontrol  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 pment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 the (a)  and  (b)  Indigenous  factories  which  were  contributing  their  entire  production  ए

 following  fertilisers,  namely  Ammonium  Sulphate,  Urea,  Calctum  Ammonium  Nitra

 Ammonium  Sulphate  Nitrate  to  the  Central  Fert.  Pool  were  permitted  to  market  direc  30%

 ge of  their  production  of  these  fertilisers  with  effect  from  the  Ist  October,  1966.  This  perc

 as  been  raised  to  50%  w.e.f  the  Ist  October,  1967,  and  itis  proposed  to  be  raised t  70%
 e.f,  the  Ist  October,  1968  After  that  date,  these  factories  would  be  contributing  ly  309%

 their  production  of  these  fertilisers  to  the  Central  Fertiliser  Pool.  New  fert  er  fac-

 ution es  licensed  up  to  the  31st  December,  1967  are  also  free  to  make  their  own  free  di:

 tori arré  igements  for  their  production,  but  the  Government  will  have  an  option  to  take  er  up  to

 30  f  the  production  of  each  factory  at  negotiated  prices.

 एपीजे  शिपिंग  लाइन्स

 ५

 3997.  श्री  wa  लिमये :
 क्या  वाद्य  तथा  कि  मंत्री यह

 बताने  की  क  गे

 क्या  सरकार का  ध्यान
 गत  सितम्बर में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  जस्टिस

 वाला  के  समक्ष  श्री  जाज  फर्नान्डिज  के  विरुद्ध  दायर  की  गई  चुनाव  याचिका  में  भूतपृ्े  (1

 faze  क  द्वारा दी  TE  गवाही  की  शोर  दिलाया  गया
 है  ;  कौर

 Ks

 यदि  तो  तत्कालीन  खाद्य  महानिदेशक  द्वारा  कया  कार्यवाही  की
 जब

 ब  उसे  यह

 पता
 ्

 कि  खाद्य  मंत्रालय  के  एक  मंत्री ने  एपीजे
 शिपिंग  लाइन्स

 दारा
 चावल

 रे  आयात  के

 q  माँग TT att  f  गये  गोलमालਂ  से  सम्बन्धित  फाइल  /  फाइलों  को  स
 र्थ

 .
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 en

 प्र  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 जी  हाँ  ।

 फाइल  पर  यह  रिकार्ड  नहीं  किया  गया  है  कि  तब  खाद्य स

 चला  कि  उप-मंत्री  ने  फाइल  माँगी  थी  ।  किसी  भी  मामल ेमें  कोई  कार्यवाही  नहीं  ं  की  गयी

 क्यों  मंत्री
 अपने  विभाग के  सम्बन्धित  किसी  भी  फाइल  को  मंगवाने  का  हकदार

 हैं

 एपीजे  दिमाग  लाइन्स

 3298-  शी  न  लिमये  क्या  खाद्य  तथा  क्बिमंत्री  यह  बताने  की  करा

 क्या  सरकार  का  ध्यान  गत  सितम्बर  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  af
 fee

 वाला  के  समक्ष  श्री  जारज  के  विरुद्ध  दायर  की  गई  चुनाव  याचिका  में  भूतपूर्व  खाद्य

 मह  निदेशक  द्वारा  दी  गई  गवाही  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;  और

 (a)  महानिदेशक  द्वारा  किन  परिस्थितियों  के  कारण  उप-सचिव  द्वारा पे  या

 मामला  खाद्य  विभाग  के  सचिव  अथवा  खाद्य  मंत्री  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा  हित
 दिन्दे) ः

 जी

 रिको  पर  कछ  नहीं  है  जिससे  यह  प्रतीत  हो  कि  जब  खाद्य  को

 तृत  की  गयी  तब  उसने  यह  मामला  खाद्य  मंत्रो  अथवा  खाद्य  सचिव  के  ध्यान  में  क्यो ंन

 जब  किसी  अघिकारी  को  फाइल  प्रस्तुत  की  जाती  है  और  वह अरपन  स्तर  पर  उस

 be देता  है  तब  उसके  लिए  ag  feats  करना  जरूरी  नहीं  है  कि  वह  क्यों  नहीं  फाइल ग

 ऊंचे  अधिकारी  को  प्रस्तुत  कर  रहा  है  ।

 औद्योगिक  श्रमिको  को  चिकित्सा  सुविधाएं

 3229.  भी  बलराज  मधोक  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  T  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  कर्मचारी  राज्य
 मा

 योजना  के  सन्तति  a  वाले  rita

 कमी  के  आश्रितों  को  118  ag  की  शरायु  तक  चिकित्सा  की  सुविधायें  दी  जाती  हू

 क्या  सरकार  को  इन  श्रमिकों  से  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  gat  है  कि  श्र
 ों  के

 mira  उनकी  उन  पुत्रियों  को  छोड़  कर  जिनका  विवाह  हो  जाता  है  तथा  उन  पुत्रों
 को

 कर

 जिन्हें  रोजगार  मिल  जाता  शेष  प्राणियों  को  21  वर्ष  की  वायु  तक  डाक्टरी
 चिकित्सा

 re att  सुविधा

 ॥: ह  ;  और  =>

 सरकार क सुबके यदि  तो  इस  सम्बन्ध  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रम  तथा

 पुनर्वास
 मंत्री  (  :

 =
 ी

 इस  समय  संभव  नहीं  समझा  जाता  ।
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 राजस्थान में  चावल  की

 30.  थी
 मोटा  लाल

 सोना :  क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने ate  पा  करेंगे  कि | °

 कया  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  चावलਂ  की  मिलों  को  पर्याप्त  cane  धान  नहीं

 मिल  WT  है  जिसके  कारण  बहुत  से  मिलों  के  बन्द  हो  जाने  की  संभावना  है

 यदि  तो  इन  मिलों  को  चालू  रखने  के  लिये  सरकार  क्या  क
 वाही

 कर  रही

 है  ;

 क्या  चावल  पैदा  करने  वाले  अन्य  राज्यों  से  इन  मिलों  को  धान  उपलब्ध  कराने  कौ

 व्यवहार  की  जा  रही  है  ;  कौर

 ....
 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कथा  सामद  यकता  विकास  तथा  स  लय  में  राज्य  मंत्री  अपासाहिब

 )  मिलों  के  बन्द  होने  की  संभावना  के  बार  में  aye tap  कोई  भी  शिकायत  नहीं  मिली

 ह है  ।

 श  (  प्रदान ही  नहीं  उठत े।  ह

 ~~
 कमी  उद्योग

 son  श्री  दी  बीकन  श्री  अंवचेजियान

 श्री  चगंलराया नायक

 क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 )  कया  यह  aa  है  कि  क्षा-उद्योग निगम  ने  f  खरीद  के  आधार  पर  किसानों

 को  fs  मद दीन री  उपकरण  श्र  उससे  सम्बन्धित  हजारों  को
 करने  को

 निर्णय  किया

 है  ;

 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 यह  योजना  किसानों  को  कहाँ  तंक  लाभ  पहुंचाएगी
 ?

 क

 त  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Taare

 )  कौर  )  are  क़षि  उद्योग  निगम  हैं  श्रौरशीघ्र  ही  कुछ  कौर  स्थापित  किए  ज

 are  फिर  भी  यह
 सच

 है  कि  इन  निगमों में  से  कुछ  कृषि-मशीनरी  शादी  के  सम्बन्ध में

 किराया-खरीद  योजनाश्रों  को  पहले  ही  शुरू  कर  दिया  एक  निगम  का  दुसरे  निगम  के  arg

 की  मात्रा में  शौर  उपकरण  की  किस्म  में  भिन्नता  इस  प्रबन्ध  से  लाभ  उठाने  बाले  किसानों

 को  लागत  का  15-20  प्रतिशत  भरदा  करना  होगा  शर  कछ  वर्षों  में  अदा  करना  जिस

 ्  पर  लगभग  9  प्रतिष्ठित  वार्षिक  सूद  होगा  ।  किराये  के  माध्यम  से  उपकरण  की  लागत  निगम

 को  मिल  जाने पर  किसान  उपकरण
 को  नाम-मात्र मूल्य  पर  प्राप्त  कर  सकता  किराये  की  maty _

 में  उसे  उपकरण  को  ठीक  हालत में
 रखना  होगा  ।  द

 योजना  से  किसानों  को  पर्याप्त  az

 arth

 |
 इस

 समय  वें
 कमी-सदा पिनरी  तथा

 को  करने  की  स्थिति में

 गोह
 क्यों  कि

 क  a
 ते  एक  रम  लागत  दे  म दत्त

 ्य ॥ ध श्रसमथ
 थ
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 Calling  .
 ttention  to  Matter  of  U

 rae  5८  Put  9116  Importance  Phalguna  17,  1889,  (Saka)

 ne  Saeed

 रोक  कर  झ्र दाय गी  की  त
 से  वे  अपनी  आय

 से  ऐसे  उपकरण
 को  जीत  कर  सकते  gait  सघन

 फार्मिंग  करने  कग |

 ्

 अल्प  सूचना

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 द
 प्रादेशिक  भाषाओ  में  डाक  प्रपत्र

 मि

 किः

 झ
 सु०  क

 भी  नरेन्द्र  fag  कया  संधार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  जनता  की  माँग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रजिस्ट्री तथा
 अन्य  डाक

 प्रपत्रों  को  तत्काल  प्रादेशिक  भाषाओं  में  छापने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ak

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  क्रियान्वितਂ  किया  जायेगा  ?

 संसदीय-कार्यो  तथा  संचार  मंत्री  राम  fag)  :  क

 )  जनता  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  डाक-तार  फार्मों  को  श्रहिंत्दी-भाषी  क्षेत्रों  में

 पी  अर्थात  हिन्दी  तथा  प्रादेशिक  भाषाओं  में  तथा
 हिन्दी

 क्षेत्रो  ग्रेजी  व  हिन्दी

 मढ़ा  पने
 का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 .  (a)  जैसे  ही  raw  व्यवस्था  पूरी  हो  जाएगी  इस  नीति  को

 शौध  ही  कि
 जाएगा |

 कि

 ह

 ee  oe)  ome

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ait  ध्यान

 CALLING  ATTENTION  TQ  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 चोरी  दूतावास  के  लाल  रक्षकों  हारा  एक  पुलिस  कांस्टेबल  का  अपहरण

 अध्यक्ष  महोदय  में  सभा  को  सूचित  करना  चाहता हूँ
 कि  नई  दिल्‍ली  स्थित  चीनी

 वास  के  लालरक्षकों  द्वारा  भारतीय  पुलिसਂ  के  एक  कांस्टेबल  के  तथाकथितਂ  अपहरण  के  बारे  में

 qa  ध्यान  दिलाने  वाली  30  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  मामले  की  गम्भीरता
 को

 देखते  हुए  मेंने  इस

 मामले  को  राज  ही  ले  लिया  है  ।

 थ्रो  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  )
 :  में  गह-किये  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  ह

 के  निम्नलिखित  विषय  की  श्र  दिलाता  हूँ  उनसे  निवेदन  करता  हूँ  कि  वह  इस  बारे

 वक्तव्य  दें  :---  ग

 दिल्‍ली  स्थित  चीनी  दूतावास  के  लाल रक्षकों  द्वारा  भारतीय  पुलिस  के  एक

 व _
 की  तथाकथित  अपहरण

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  विद्याचरण  दावल ) : मेरे :  मेरे  पास  कुछ  तथ्य  हैं

 ।  परन्तु

 मेरा  निवेदन  कि
 मुझे  कछ
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 वक्तव्य  देने  के  लिए  समय  दियां  जाये  ।



 7  1968.  प्रा वक लते  समिति

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  इसको  स्थगित  नहीं  कर  रहा  हूँ

 ।
 ग्राम

 शाम  साढ़े  पाँच  बजे  मंत्री

 ee

 दय  इस

 अक

 देंगे
 ।

 थ

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  थ

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE  OF  THE  HOUSE

 प्रसारण  तथा  सुचना  के  माध्यमों  संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  पर  किये  गये  निर्णय

 में  शय  के ८  के०
 थे

 _  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दीनी  :

 शाहे  ह्  tare  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखती  हुँ  :

 (1)  सुचना  प्रचारਂ  के  बारें  में  प्रसारण  तथा  सुचना  के
 माध्यमों

 स  घी  समिति
 t

 सिफारिशों  पर  किये  गये  निर्णय  दिखाने  वाला  एक  विवरण  |

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  eto  371/68]  द

 (2)  तथा  दृश्य  प्रचारਂ  के  बारे  में  प्रसारण  तथा  सुचना  के
 माध्यमों

 सम्बन्धी

 समिति  को  सिफ़ारिशों  पर  किये  गये  निर्णय  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  |  ्

 में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  gto  372/68]

 निविष्ट  खाद्य  वस्तुएं  संशोधन  आदेश

 किस  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना

 :  में  ्रत्याव्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  तगत

 पी  निर्दिष्ट  खाद्य  वस्तुएं  नियंत्रण  )
 संशोधन  .1  968  की  एक  जो  नीक

 t  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  362  |
 |

 भ
 शितਂ  [  सभा-पटल  पर  रखता हुं

 ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  geo  ढी

 373/68)  ~
 ee

 प्राक्कलन  समिति
 थ

 ESTIMATES’  COMMITTEE
 द

 बाइसवाँ  तथा  पत्ती  सबों  प्रतिवेदन

 sit  बेकटायुब्बया  :  में  प्राक्कलन  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  क
 रता  हूँ

 न

 कि  (1)  श्रौद्यीयीकरण  विकास  तथा  कम्पनी  कार्य--विकास  aaa  का  उद्योग

 ग  तथा  11  तथा  ग्राम  औद्योगीकरण  के  बारे
 में

 प्राक्कलन  समिति  के

 105  1064  तथा  1074  प्रतिवेदनों  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 वाही  के  विष्य  में  ,  2  तथा  प्रतिवेदन  |

 (2)  सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 .  विकास  वही vv

 तागा के  विक्रय  संम्बन्धी  कार्यक्रमों--के  बार  में  प्र

 के  99  प्रतिवेदन  में  को  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा
 विकास  समिति

 काव
 ग  विषय  में

 of
 वेदन
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 Motion  Re  Reports  on  Industrial  7  March,  1968

 Planning and  Licencing  Policy—contd
 we

 कायें  qa  समि
 ~

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 सं  सब्‌-काय  तथा  संचार  मंत्री  राम  gan  :  में  प्रस्ताव  कਂ  रता  हूँ  :
 प

 ४
 कि  यह  सभा  कायें  मंत्रणा

 समिति  के
 प्र  निवेदन  जो  6  मार्च  196  8  को  सभा

 गदा  किया  गया  सहमत  है  ी  ह द

 vn  श्री  स०  मो ०  बनर्जी
 :  इस  बार में  चर्चा  की  गई  थी  कि  पश्चिमी  बंग

 पा  शर  उत्तर  प्रदेश  के  बजटों  की  छानबीन  के  लिए  समिति  नियुक्त  की  जानी  में  जानना

 द  eat  हूं

 ना  है  ?

 कि  क्या  एसी  समिति  नियुक्त  कर  दी  गई  है  अथवा  उसके  नियुक्त  किये  जाने  की
 स

 तक

 अध्यक्ष  महोदय :
 उन  सभी  क्षेत्रों  में  जहाँ  पर  राष्ट्रपति  का  वासन  लागू  किया  जता

 न  संसद्‌  सदस्यों  की  समिति  नियुक्त  की  जाती  है  जो  उस  क्षेत्र  के  हरियाणा  के  लिए
 इस्

 कार  की  समिति  नियुक्त  की  जा  चकी  ग्न्य  दो  राज्यों  के  लिए  भी  राष्ट्रपतिਂ  की  vow  गा

 र  चर्चा  के  समय  समितियाँ  नियुक्त  की  जायेंगी  ।

 att  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  प्रत्येक  सत्र में  अनियमित  दिन  वाले  हरनेक  प्रस्ताव

 carats  किये  जाते  हैं  परन्तु  व्यावहारिक  रूप  से  चर्चा  के  लिए  एक  भी  प्रस्ताव  नहीं  लिया

 लगभग  40  अथवा  50  ऐसे  प्रस्ताव  दिये  गये  हैं  परन्तु  माननीय  मंत्री
 ने

 मुझे  एक
 टिप्पण

 में

 as कि  मई  तक  कोई  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया जा  सकता ।  मेरा  निवेदन  है  कई

 थे  घंटे  की  चर्चा  में  उठाये  जाने  वाले  मामलों  से  अघिक  महत्वपूर्ण  होते  हैं
 |

 क जिसमें अध्यक्ष  महोदय  :  इन  सभी  मामलों  को  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  उठाया  जाता

 ों  के  सदस्य  होते  हैं
 ।  अब

 में  प्रस्ताव
 सभा

 के  मतदान  के  लिए  रखता ग

 ग

 यह

 कि

 यह

 सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के

 प्रतिवेदन
 जो

 जो

 ;  1968  को  सभा

 में  पेश  किया
 गया

 सहमत

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 sta
 गीत  आयोजन  तथा  लाइसेंस  देने  संबंधी

 नीति
 के

 ्

 थि  प्र  तिबेदनों  के  बारें  में  प्रस्ताव-जारी

 MC  TION  RE:  REPORTS  ON  INDUSTRIAL  PLANNING  AND  LICEN

 अध्यक्ष  महोदय :
 श्रौदयोगिक  आयोजन  तथा  agate  देने  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  डा०

 के  प्रतिवेदन के  बारे  में
 6  1  968

 को  श्री  फखरुद्दीन चली  अहमद  द्वारा
 प्रस्तुत

 प्रस्ताव

 mace  विचार  किया  जायेंगी  |

 i  Yogendra  Sharma  (Begtsarai)
 wontentey

 I
 was

 a  monopolies  ara
 on  Ese:  rease  10  our  country  Che  licence  m  has  t.  About  fifteen
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 ..........

 यौगिक  प्रायोजन  तथा  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  17  फालन  1880
 नी  fa  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव-जारी

 ee  ae  coe
 ्

 ् h  igh  ranks  officers  of  the  Birla  Group  of  Industries a  sither  retired  Government  office  rg  or  are

 lated  to  the  high  ranking  officers  of  the  Coverament,,  It  is,  therefore,  clear  that  tl  re  ig  an

 we rej un unholy  alliance  between  bureaucrats  and  capitalists.  Unless  this  unholy  alliance  is  sh

 =
 nnot  check  the  growth  of  monopoly

 this  connection  I  would  like  to  give  few  suggestions.  First  of  all  there  should  t  non

 ympanies  for  giving  donations  to  the  political  parties.  Company  law  should  be  am  d  ac-

 — gly.  Secondly  aCommission  to  go  into  the  affairs  of  the  Birla  concerns
 क

 d  be

 appointed  according  to  the  Act  Thirdly,  Managing  Agency  system  should
 be  done

 away
 with

 So  far  anning  is  concerned  we  should  fix  priorities  and  then  re-a

 accordingly  lan  holiday  would  mean  encouragement  to  the  monopol
 प्

 I  woul  da  ggest  that  in  future  licence  for  traditition!  industries  should  not  be  given  to

 the  monoplists.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 ......

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 Preference  should  be  given  to  the  new  and  small  entrepreneurs  in  he  atter  of  issuing

 licences  for  raditional  industries  Backward  areas  shoulc  ्
 cept  in  mind

 for  the  sake  of

 in

 1  issuing  licences

 )  Id  further  suggest  that  banks  should  be  nationa  uli 1S€  ndustrial  planning
 tive.  If  these  banks  or  credit  institutions  are  allows  समस

 is
 hands  of  few ae

 टीवी
 big  ए  ple,  we  cannot  check  the  the  growth  of  monopoly

 icon
 11.0  of  the  bank

 wou  not  bring  the  desired  results
 ........................

 भ्  11 in  the  end,  I  will  appeal  to  the  ruling  part  rageous  steps  to  check  the  growth  of

 mo  poly

 श्री  शान्ति लाल बाह  :  ऐसा  लगता  है  कि  चर्चा  मु

 ak

 विषय  को

 कर  अन्य  विषयों  पर  चलਂ  पड़ी  है  ।

 डा०  हजारो  ने  अपन  eater  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  3  पर  इस  बातें  को  स्विस
 कार किया है

 वि  उनके  निष्कर्ष  प्रांतीय  ager  हैं  तथा  कछ  मामलों

 मे
 में  विश्वसनीय  अ्राँकड़ों  पर  अध्  न  हदों

 यह  बरच्छा  था  कि  वह  अ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  देने  के  बजाय  पुरे  अँकड़े  एकत्र  करके  ही थ्

 aa

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करते  ।  इसਂ  भ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  विश्वसनीय  atest  पर

 sara  महत्व  नहीं  रह  गया  है  ।
 ् थ

 नन  होने  के

 अपने  safer  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  10  पर  डा०  हजारी  ने  बिड़ला  उद्योग  समूह  की  गति

 विधियों  का  उल्लेख  किया  है  ।  बिड़ला  eat  ने  देश  के  सभी  राज्यों  में  उद्योग  स्थापित

 हैं  यद्यपि  उनके  अधिकांश  उद्योग  पश्चिम  बंगाल  कौर  महाराष्ट्र  में  स्थित हैं
 |  उपभोक्ता  वस्तु त्रों

 का  निर्माण  करने  वाले  उद्योगों  का  उनके  पासਂ  जमाव  रहा  वनस्पति  तथा

 कागज  जैसी  परम्परागत  वस्तुयें  के  अतिरिक्त  वे  बिजली  की  वस्तुएं  ,  सी

 मश्रित  सूत  तथा  टूल  अदि  सभी  प्रकार  की  वस्तु ःश् नों  का  उत्पादन  करने  वालें  कारखाने  वे

 लगा  रहे  हैं  ।  yer  यह  उत्पन्न
 होता

 है  कि  इसमें  दोष  किसका  है  ?  जहाँ  तक  बिड़ला  बन  ib

 का  सब
 कि

 श्र  है  मेरे  विचार  में  प्रत्येक  उद्यमी  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  प्रयत्न शि

 व  है  ग  _
 =
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 nc

 हमें  किसी  व्यक्ति  अथवा  उद्योग-गृह  को  दोष  देने  के  बजाय
 लाइसेंस

 सम्बन्धी  नीति
 की

 क्रियान्विति  को  ठीक  करने  पर  जोर  देना  बिड़ला  उद्योग  समूह  के  बारे  में  केवलਂ  यही

 हा  जा  सकता  ह  कि  उनको  बहुत  nfs  लाइसेंस  दिए  गए  इसके  far  स

 ज
 प्राधिकारियों  पर  जिम्मेदारी  डाली  जानी

 ग्  ः

 ्  कि  गलत  गतिविधियों  तथा  एकाधिकार  के  विकास  को  कानून  द्वारा  रोका  जा  सकता  है
 द

 द  दिरहम  समझते  हैं  कि  उनके  उद्योग  अ्रधिक लाभ  जीत  कर  रहे  हैंतो  उनके  लाभ  को  उत्पाद

 क  लगाकर  तथा  इस  बाते  का  ध्यान रख  कर  कि  इसਂ  शिकार  को  उपभोक्ताओं  पर न  लाद  दिया
 व

 कम  किया जा  सकता  हम  करभी  लगा  सकते
 मेरा  विचार  हू  कि  देवा को

 समय  उत्पादन  की  आवश्यकता  कौर  जिस  किसी  में  भी  उत्पादन  करने  की  क्षमता  हू  उसਂ  क
 द

 रसा  करने  की  अ्रनूमति  दी  जानी  यदि  वह  गलती  करता  हे  तो  सरकार  के  हाथ  बहुत  थ

 कम्ब  हैं  शरर  सरकार  उस  पर  नियंत्रण  रख  सकती  मेरे  विचार  में हम  अपनी  गल्ति

 tr  छिपाने  के  लिये  दुसरों  पर  दोष  लगा  रहे

 हमें  एसे  मामलों  में  व्यक्तिगत  रूप  से  विचार  नहीं  करना  यदि  मेरे  जेसा  सामान्य

 fond  का  व्यक्ति  कोई  उद्योग  आरम्भ  करना  चाहे  तो  उसे  न  तो  कोई  बक  ऋण  देगा

 ।  उसे  कोई  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करना  भी  कठिन  होगा

 उद्योग  स्थापित  करने  की
 अनुमति

 देन  से  पुर्व  व्यक्ति  की  क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रख

 3
 पता  gi  में

 एक  अच्छा
 वकीलਂ हुँ  परन्तु  मे  भ्रच्छा व्यापारी  तथा  उद्योगपति नहीं  हमारे  जे

 , faataaita  देश  के  लिये  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उद्योग  स्थापित  करना  बहुत  आवश्यक

 >  ब  तक  वस्तुओं  का  उत्पादन  नहीं  हो  जाता  तब
 तंक  उनके  वितरण  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं

 सिफारिशों  में  कुछ  त्रुटियों  उल्लेख  किया  गया  उनकी  जाँच  की  जानी  चाहिये

 1०  हजारी ने  अपन  प्रतिवेदनों में  यंत्रीकरण का
 उल्लेख  किया  इस

 पर  समूचे  विश्व
 में

 विचार

 किया जा  रहा  है  ।  हम  तो  सफल  हो  सकत ेहैं
 जबकि

 हम  यंत्रीकरण
 पर  अधिक से  अधिक  ध्यान

 और  लाइसेंस  नीति  पर  निर्भर  रहना  हमने  यंत्रीकरण  को  उपेक्षा  की  है  श्री

 इसमें  द्वारा  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  लाइसेंस  एक
 नकारात्मक  वस्तु

 हैं  जिस

 त्पादन  में  वृद्धि  नहीं  बल्कि  कमी  होती  यह  समय हूं  जब  कि  हमें  इन  बातों  पर
 भवि

 ७  यान  न  देकर  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  हम  किस  प्रकार
 श्रमिक  उत्पादन

 कर  सकते
 हैं

 ्  श्र
 इस  प्रकार  देश  में  धन  की  वुद्धि  कर  संकते

 बिड़ला  बन्धनों  के  बारे  में  एक  बात  यह  भी  प्रतिवेदन  में  कही  गई  हे  कि  लाइसेंस  प्राप्त

 करने  के  पश्चात्‌  बे  बाद की  कार्यवाही  नहीं  इस  बारे में  में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि

 सरकारी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  व्यक्ति  वही  कार्यवाही  करेगा  जिसको  वह  उचित  समझेगा  |  उनको

 व  देना  ठोक  नहीं  यदि  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लेने  के  पश्चात्  सम्बन्धित  व्यक्ति  उस  पर

 वाही  नहीं  करता  तो  लाइसेंस  को  रद्द  किया  जा  सकता  वही  लाइसेंस  किसी  अन्य  व्यक्ति

 दिया जा  सकता  मेरा  निवेदन है  कि  किसी को  दोष  देने  के  बजाय  हमें  यंत्रीकरण

 पर  अधि  ध्यान  देकर  उत्पादन  बढ़ाना
 वा चाहिए
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 लाइसेंस  देने  wat

 नीति  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में

 Sees

 an

 aft  जी०  मान  पलानी  महोदय  मुझे  इस प्रतिवेदन के  बारे  में  eee

 i
 T  मेरा  विश्वास  नहीं  कि  माननीय  प्रोफेसर  को  किसी के  साथ  are  झ

 मर
 तु

 बात  में  सन्देह  नहीं  कि  उनको  जो  काय  सौंपा  गया  था  वह  उससे  चरागे  निकल  गए  उन्हे

 प्  भिन्न  विषयों  को  लिया  हँ  शर  उस  पर  अपनी  सिफारिशें  की

 ग भेरी  समझ  में  नहीं  ara  कि  इस  प्रतिवेदन  को  यहाँ  पर  क्यों  पेश  किया  गया  हे  शर  इस

 विचार  करने  के  लिये  जो  मैकार्थी  को  अध्यक्षता  मं  एक  समिति  अथवा  उप-समिति  क्यों  fr

 ः
 की  गई  है  ?

 जिन  लोगों
 ने

 डा०  हजारी  को  नियुक्त  किया  था  उनके  विचाराथ  ही  an

 a
 क
 क को  भेजा  चाहिये  इसमें  बिड़ला  बन्धनों  का  aga  उल्लेख  किया  गया

 बिड़ला  बन्धनों  ने  प्रशासकों  तथा  राजनयिकों  की  सहायता  से  भ्रपने  व्यापार  का  ह

 किया  यदि  उनको  इन  सब  की  सहायता  प्राप्त  नहीं  होती  तो  वे  अपत  व्यापार  को  इतना
 क

 बढ़ा  सकते  परन्तु वे
 व्यापारी

 हैं  कौर  अपने  कार  से  पुरी  तरह  परिचित  हर  समाज  में  ब

 एसा  होता  है  में  उनको  दोष  नहीं  दे  मेरे  विचार  में  डा०  हजारी  अपने

 सिद्धान्तों  से  अधिक  प्रभावित  हुए  उनके  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के  लिये  अलग  समिति  व

 नियुक्त  नहीं  की  जानी  चाहिये  बल्कि  स्वयं  योजना  आयोग  को  इस  प्र्‌  विचार  करना  चाहि

 ब प्रतिवेदन  में  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  की  बातਂ  कही  गई  इस  बारे  में  मेरा  निवेद

 कि  हमें  विशिष्ट  विचारधारा  अपनानी  एक  शर  तो  हम  कहते  हैं  कि  सरकार  we
 ै

 शर  दूसरी  श्र  हम  अधिक  से  अधिक  aoa  श्रमिक  जीवन  उसके  हाथों  में  सौंपने  की  ब

 करते
 मेरा  निवेदन  हूँ  कि  यह  सरकार  भ्रष्ट

 है
 भर

 हमें
 भ्र पना

 प्राचीन  जीवन _  सरकार  की  दया  पर  नहीं  छोड़ना  इस  सम्बन्ध  में  में  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हु

 मने  सुना  है  कि  बंगलौर  में  मशीन  टूल  नामक  एक  सरकारी  उपक्रम  है  जिसमें  ३  करोड़  रुप

 का  माल  पड़ा  gar  है  जो  कि  बिक  नहीं  रहा  gi  यदि  इतने  मूल्य  का  सामान
 बिड़ला  बन्धन

 के
 पास  पड़ा  होता तो

 शायद
 वे

 दिवालिया  हो  इसलिए
 जब

 तक
 यह  सरकार  रहती  च

 3.

 सरकारी  क्षेत्र  हो  अथवा  गैर-सरकारी  यह  गलती  करती
 रहेगी  ।  पूंजीपतियों  को  दो

 ष

 _  देने  का  कोई  लाभ  नही ंहूँ
 क्योंकि

 उनका  काम  ही  घन
 जमा  करना

 मेरे  विचार  में  हमन  इस  प्रतिवेदन  पर  काफी  विचार  कर  लिया  इसका  कोई

 किया
 नहीं

 हमें  इस
 बात

 पर
 पुनः

 विचार
 करना

 कि  क्या  योजना  आयोग  ने  ola
 ari

 है  अथवा  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  ह  कि  क्या  लाइसेंस  जारी  करके  हमन  ee

 य  किया हैं  कौर  हमारा  प्रशासन  ईमानदार  है
 ?

 ः  मझे  शंका  है  कि  बिड़ला  बन्धनों  की  निन्दा  करने  वाले  लोग  उनसे  अधिक  धन

 चाहते  इसलिए  हमें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  है  कि  क्या  हमारे  राजनीतिज्ञ  ईमान

 an  तिरुमल  राव  :
 में  डा

 उद् दश् यात्मक

 टिप्पण  करना
 चाहता  हूँ  ।  मेरा  अम्मा अनुमान  हू  कि  उनको  सरकार  के

 अनुमोदन
 र से

 योजना  आयोग

 द्वारा  नियुक्त
 रि किया  TaT  थी
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 औद्योगिक  आयोजन  तथा  .  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति  के  क्षेत्रों  जिनमें  उनको
 e

 क
 रना  कुछ  विवेक  दिया  गया  परन्तु  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  करने  के  फपरचात्‌  एसा '

 है  कि  ag  अपने  पुर्व  विचारों  से  अधिक  प्रभावित थे  तथा  उन्होंने  अपने  कार्यक्षेत्र  से बाहर  का  कया

 ar  gat  के  राष्ट्रीयकरण  का  सुझाव  दिया  यह  एक  एसा  मामला ह  जिसकी

 on 5 t~
 राजनैतिक  तथा  प्रशासनिक  जटिलता यें  हैं  प्रौढ़  सरकार  ने  झपने  fata के  a  में  एक  1  a

 राज्यसभा  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  दिया  परन्तु  डा०  हजारी  ने  परब  इस  मामले  में  स

 द
 को  ओपन  पग  पीछे  करने  का  बरामदा  दिया

 Sto  हजारी  का  अन्तरिम  प्रतिवेदन  पहले  ही  सदाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हो  गया  ]
 ft

 उन्होंने  जो  पत्र  योजना  ara  को  feast  वे  भी
 पहले

 ही  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित हो
 गए

 अरब  उनका  अन्तिम  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  सरकार  ने  इनके  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने क  लिये

 a  कर  समिति  निजात  कर  दी  यह  एक  सदस्यीय भ्रायोग  है  परन्तु  इस  समिति  में  भ्रनेंक  सदस्य

 इसने  अपना  कार्य  भी  आरम्भ  कर  दिया  हमने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  है  कि  श्री  थक

 ने  यह  शिकायत  की
 ह

 कि  बड़े-बड़े  उद्योग-गृह  उनके  साथ  सहयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  कौर  उनक

 आवश्यक  जानकारी  नहीं  दे  रहे
 परन्तु

 मेरा  भ्रनुमान  &  कि  समिति  शान्ति  से  कार्य  कर  रह

 व

 _  है  कौर  झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  हेतु  सामग्री  एकत्र  कर  रही  इस  समिति  के

 एक  मंत्रिमंडलों  उप-समिति  भो  बनाई  गई  एसा  लगता हैं  कि  सरकार ने  यह  निष्कर्ष

 bey है  कि  sto  हजारी  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  औद्योगिक  विकास  संबंधी

 कोई  व्यापक  नीति  नहीं  बनाई जा  सकती

 os

 यह  सभी  मामले  सरकार  के
 समक्ष  मेरे  विचार में  सरकार को  इस  प्रतिवेद

 को  सभा  में  प्रस्तुत  करने  में  नहीं  करनी  चाहिए  थी  ।  सरकार  दंश  में  उद्योगों  के  बिका

 लाइसेंस  देने  संबंधी  नीति  में  क्लर्कों  तथा  सम्बन्धित  मामलों  पर  पहले  ही  क्वार  क

 रही  इस  रिपोर्ट  पर  यहाँ  चर्चाਂ  करने  को  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  औद्योगिक  विकास

 क  में  विद्यमान  के  लिए  सरकारी  विभागों  के  साथ-साथ  योजना  आयोग  भी  आंशिक  रूप  से

 जिम्मेदार  इसका
 कारण  यह  है  कि  योजना  आयोग

 में  विशेषज्ञ  नहीं  बल्कि  वैज्ञानिक  योग्यता

 ्
 वाले  waar  बड़े-बड़े  सिविलियन  योजना  आयोग में  अपने  प्रस्तावों  को  क्रियान्वित  करने

 क्षमता  नहीं  योजना  आयोग  कुछ  wet  को  लेकर  स्थापित  किया  गया  परन्तु  रोज  {

 आयोग  ने  उन  आदर्शों  को  पुरा  नहीं  किया  योजना  आयोग  से  उस  पर व्यय  किए  गए  घन

 tar
 उसको  दिए  गए  महत्व  के  अनुसार  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए

 यदि  लाइसेंस  जारी  करने  की  व्यवस्था  में  कुछ  त्रुटि  है प्र ौर  यदि  इतने  लाइसेंस  जारी  fs

 गए  हैं  तो  मे  जानना
 चाहता

 हूँ  कि  सम्बन्धित  विभाग  क्या  कर  रहा  था  जिस  किसी  वस्

 र  भी  नियंत्रण  किया  गया  हूं  उसी
 में  ही  भ्रष्टाचार  फैला  हम  इसके  लिए  किसी  व्यक्ति fi

 की  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  गह-कार्य  मंत्रालय  की  समीक्षा  से  पता  लगता  हे  कि  1  00

 फप  को  2200  लाइसेंस  दिए  गए  1967  में  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  ने  सरकारी
 अधिका

 रेलों

 के
 विरुद्ध

 त्  2090  मुकदमे  किए  थे  तथा  246  aa  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  किए  गए  इनमें से
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 15  फाल्गुन  186  9 (am)  a
 प्रौद्योगिक  आयोजन  तथा

 लाइसेंस
 देने  a

 eee  $$$.  नीति  के
 प्रतिवेदनों  के  बारे  में

 प्रस्ताव-ज

 46  मामलों  को  न्यायालय  में  भेजा  गया  था  तथा  1730  मामलों  पर  य  कार्यवाही

 गई
 पिछले  कौन  वर्षों  में  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  24  राजपत्रित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जालਂ

 क
 बताया  गया  अपन  साधनों  से  अधिक  सम्पत्ति  रखने  वाले  400  मामलों  की  जाँच  की  गई

 थी

 इसमें  133  राजपत्रित  अधिकारी  अन्तग्रंस्त  दाद  मेरे  कहने  का  तात्या  यह  है  कि  भ्रष्टाचार

 व्यापक
 रूप

 से
 फैला  gar  है  कौर  झ्प्के  लिए  किसी  व्यतीत  विशेष  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  जा

 मेरे  विचार  में  जब  तक  देकर  समिति  तथा  मं  त्रिमण्डलीय  उप-समिति  अपनी  जाँच  के  बारे

 कोई  सूचना  नहीं  देती  तब  तक  इस  पर  चर्चा  करने  का  कोई  लाभ
 नहीं

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  ने  देश  में  लाभप्रद  कार्य  किया  उसको  समाप्त  नहीं
 कि

 जहाँ  तक  बिड़ला  बन्धुआें  कां  सम्बन्ध  हूँ  उन्होंने  देश  में  प्रौद्योगिक  विक  re
 उ

 | ह

 प
 पात  किया  श्रीमान  में  कुछ  उद्योगों  में  उन्होंने  हस्तक्षेप  कर  उनको  पुनर्जीवित  किया

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  कुछ  त्रुटियाँ  हो  सकती  हैं  उनको  दूर

 बधित  विभागों  तथा  सरकार  का  काम  है ं।

 इसके
 पश्चात्  लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०  तक के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  Fourteen  of  the

 लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्  दो  बजे  स०  फ्  पुनः
 समेत  हुई

 The  Lok-Sabha  reassembled  after  Lunch  at  Fourteen  of  the  Cloc

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 थ
 Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मे  माननीय  काँग्रेसी  सदस्यों  से  निवेदन  करूँगा  कि  वे  ane  TT  को

 दस  मिनट  तंक  ही  सीमित

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 में  wed  बातों  को  इस  प्रतिवेदन  में  दिए  गए

 कुछ  मूल  मामलों  तक  ही  सीमित  पिछले  18  वर्षों  में  हमने  देश  के  आयोजित  विकास  मैं  टि

 लगभग  30,000  करोड़  रुपए  लगाये  दूसरी  लोकसभा
 के

 दौ  रान
 जब  योजना  आयोग

 ने

 प्रधान  मंत्रों  जवाहरलाल  नेहरू  को  बताया  कि  राष्ट्रीय  झाय  42  प्रतिदिन  तथा  प्रतिव्यक्ति  श्राम  में

 30  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  है  तो  उनके
 मन  में  यह  प्रश्न

 उठा  कि  यह  अपराध  कहाँ  इसके

 पश्चात्‌  क  के  बाद  एक  समितिਂ  का  गठन  किया  एकाधिकार  जाँच  आयोग  की  स्थापना

 की  गई  कौर  qa  हमारे  समक्ष  डा०  हजारी  का  प्रतिवेदन  कुछ  माननीय  सदस्यों ने  येह  भी

 पुछा  हूँ  कि  इस  समिति  को  नियुक्त  किए  जाने  तथा  प्रतिवेदनों  को  प्रकाशित  किए  जाने  के  क्या

 कारण  मेरा  निवेदन  है  कि  गत  20  वर्षों  के  दौरान  इन
 एकाधिकार-गृहों

 की  जड़ें  इतनी

 गहरी
 हो

 गई  हूँ  कि  ये  समितियाँ  इनकी  बुराइयों  at  पता  लगाने  में  सफलਂ  नहीं  हो  सकीं  ।  मूझे

 gra  हूँ  कि  देकर  जो  कि  अब  नियुक्त  की  गई  इस
 प्रदान

 का  उत्तर  ढूंढ़ने  में  सफल

 ह  जायेगी
 |

 थ
 इसਂ  सम्बन्ध

 मं
 म  एक  महत्वपूर्ण  पहलू

 की  कौर इस
 सभा

 का
 ध्यान

 दिलाना  चाहता
 प्र् या  दादा

 इस  मिति  की
 नियुक्ति  केस

 समय
 मय  यह  कहां  ।  गया  था  कि  इसका  प्रतिवेदन

 मई  उपलब्ध
 at
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 Motion  Re:  Reports  on  Industrial  7,  1889,  (Saka)
 द

 Planning  and  Licencing
 a  —  —— a  —

 car  परन्तु  जिस  ढंग  से  यह  समिति  कार्य  कर  रही  हूं  उससे  मूझे  बहुत  श्राइचये  3?

 यह  किसी  विद्वेष  एकाधिकार-गृह  का  wed  नहीं  इसमें  उच्च  सरकारी  अधिकारी  भी

 gear  एकाधिकार-गृहों  तथा  उच्च  अधिकारियों  की  साँठगाँठ  से  ही  देश  की  प्रगति  में  बाघा

 पड़  रही  एकाधिकार  ग्रा योग  तथा  हजारी  प्रतिवेदन  से  इसਂ  कथ्य  को  पता  लगा  है  कि  He

 प्रति सम्पन्न  को  27  प्रतिशत  तथा  75  व्यापार  मुद्दों  की  कुल  प्रदत्त  पूंजी  का  28  प्रति  ae

 टाटा  बन्घुग्रों  तथा  बिड़ला  seal  के  पास  gi  इस  सम्बन्ध में  में  यहं  भी  निवेदन  करना  चाहत ला क

 हूँ  कि  देकर  समिति  को  सम्बन्धित  फाइलें  तथा  सामग्री  मंत्रालयों  के  उच्च  अधिकारियों  द्वार

 सप्लाई  नहीं  की  जा  रही  उनके  साथ  पुरा  सहयोग  नहीं  किया  जा  रहा  में  माननीय  मंत्री

 निवेदन  करूँगा  कि  वह  सभी  सम्बन्धित  फाइलें  तथा  सामग्री  देकर  समिति  को  उप लब  करने  क

 शर  ध्यान  दें  ।

 ga  सम्बन्ध  में  में  विवियन  ata  के  प्रतिवेदन  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  \
 ह

 विल
 निवेदन  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  हूं  कि  इन  व्यापार  ग्रुपों  के  लेखों  में  गम्भीर '  श्रनियमितंत

 ट
 द  धोखाधड़ी  शादी  की  गई  Gar  कम्पनी  के  मालिकों  के  निजी  स्वाद  की  oie  के  लिए  कया

 ae  भी  aa  दिया  गया  हू  कि  ये  बड़े-बड़े  व्यापार-गृह  अपनी  भारी  श्राय  से  निचे

 कर  सकते  व्यवहारिक  गवेषणा  की  परिषद्‌  के  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसर  भारत  व  |

 कुल  बचत  का  पन्द्रह  प्रतिशत  उन  गृहों  द्वारा  गया  हू  जिनकी  सनाय  3000  रुपए
 }

 गौर  कि  निगमित  बचत  ने  भारतीय  श्री-व्यवस्था  में  कोई  महत्वपूर्ण  योगदान  नही  fara  |  वार  न

 में  यह  राष्ट्रीय  बचत  का  केवल  दो  अथवा  तीन  प्रतिशत  ही  सनत  ag  तके  गलत  fea  होता  है ग

 कि  एकाधिकार-गाहे  att  राय  को  देश  समृद्धता  के  लिए  लगते  इस  cased  मे

 में  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 में  लगभग  900  करोड़  रुपए  लगे  हुए  इस

 निवेश  पर  लगभग  19  प्रतिशत  लाभ  होता  यदि  गत  दस  वर्ष  का  राय  का  हिसाब  लगाया  जाय

 तो  यह  10,000  करोड़  रुपए  होता  gt  इतने  राशि  का  निवेश  नहीं  fear  गया

 इसके  पहचान  पूंजी  निर्माण  ar  wet  उत्पन्न  होता  है  ।  इन  एकाधिकार-गृहों  की  कौर  क

 528  करोड़  रुपए  की  आयकर  को  राशिਂ  बकाया  gi  पिछले  दसਂ  वर्षों  में  इन्होंने  लगभग  2000

 करोड़  रुपए
 का

 श्रपबंचन  किया  gi  यह  राशि  देश  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  क

 समानान्तर  सरकार  चलाने  में  सहायता  देता  हुं  अमरीका  की  सी०  भाई  Go  की  तरह

 यह  समानान्तर  राज्यों  में  कांग्रेसी  तथा  गैर-कांग्रेसी  सरकारों  को  अपदस्थ  करने  में  सहायता  कर

 रही  वास्तव में
 गत  दस  वर्षों  से  यही  लोग  देश का  शासन  चला रहे  उच्च  अधिकारियों

 तथा  बड़े-बड़े  एकार्बिकारियों  नें  एक  षडयंत्र  रचा  रखा  है  जिसे  साधारण  व्यक्तियों  को  उसकी  ्

 द
 नीस  ad  को  मेहनत से  वंचित  रखा  जा  रहा  हमारे  देश  में  इस  प्रकार का  पूंजी  निर्माण

 यदि  कारण  हूं  कि  साधारण  व्यक्ति  पर  प्रतिवर्ष  बोझ  बढ़ता  ही  जा  रहा

 भारतीय  तथा  विदेशी  व्यापारियों  के  संयुक्त  उद्यमों  का  स्वागत  करते  हु  श्री  एल०  न

 प्रतिदिन क

 मिश्र ने  कट्टा  था  कि  बीस
 वर्षों  से  भी  कम  समय  में  हमारे  ह  में  अमरीकी  fader  म॑  300

 वृद्धि हुई  ae  wer  जाता  हू  कि  इस  प्रकार  वे  तकनीकी  जानकारी  1  विकास
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 द्
 श्रीद्योगिक  श्रायोर्जन

 तथा  लाइसेंस देने  सम्बन्ध
 नीति  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में

 प्रस्ताव-जा re  धि  विधि  ध  धि  विविध धि  विधि

 करने  में  भी  सहायता कर  रहे  में  इसਂ  सम्बन्ध में  यह  निवेदन करना  चाहता  हूँ  कि  19

 फ 5  थे  लेकर  1965-66  तक  हमने  रायल्टी  के  रूप  में  17.47  करोड़  रुपए  का  भुगतान  fae  art

 को  किया  तकनीकी  तथा  wer  सेवा  gent  को  मिलाकर  Fa  229.5  करोड़
 रुपए

 क

 भुगतान
 विदेशों  को  किया  गया

 पिछले  पन्द्रह  से  बोसਂ  वर्षों  में  लगभग  सभी  ऋण  बैकिंग  संस्थानों तथा  जीवन  बीमा  नि

 प झ  लिया  गया  1957  से
 1967.

 तक  जीवन  बीमा  निगम  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  am

 1414  करोड़  रुपयें  लगाये  Al  कृपा लानी  ने  कहा  हू  कि  यह  सरकार  भ्रष्ट  है  इ  ए

 बैकों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया
 जाना

 मेरा  निवेदन  ह  कि
 जब  तक

 इनका
 राष्ट्रीयकरण

 नहीं  किया  जाता  तथा  ऋण  देने  वाली  संस्थानों  पर  प्रभावशाली  नियंत्रण  नहीं  रखा  जाता  तब  तब

 प्रगति  करना  सम्भव  नहीं  सामाजिक  नियंत्रण  इरादी  से  एकाधिकार-गृहों  के  बिकास  को

 नह
 रोका  जा  सकता

 Shri  Sheo  Narain  (Basti)  In  my  view  the  report  submitted  by  Dr.  Hazari  is  one-sid

 It  is  no  use  of  putting  blame  on  the  Birlas  Ido  not  understand  why  Dr.Hazari  has  pin-pomted

 nly  Birlas  in  his  report  There  are  many  others  such  asAmin  Chand  Pyare  Lalin  our  con

 icence  issuing  authorities  should  also  be  taken  totask,  Whatwerethey  doing  all  these  rs ?

 Dr.  Hazari  was  appoined  by  the  Planning  Commission  In  my  view  Planning.Comm

 is  itself  unnecessary  burden  on  the  country  and  it  should  be  wiped  out  Our  Cabinet  15  supre

 body  and  that  can  handle  the  job  properly,  I  would  also  appeal  to  the  poeple,  whosoever  |

 ut may  be,  to  pay  the  tax  arrears  to  the  Government  because  no  Government  can  function  wit

 cation.

 y By  appointing  the  Thacker  Committee  and  Cabinet  Sub-Committee  Government  has  al  rea

 roved  that  Dr.  Hazari’s  report  is  not  worthwhile.  In  these  circumstances  it  is  no  use  of  disc

 sing  the  report  of  Dr.  Hazari  here  in  this  House  I  would  also  request  the  Governmen

 aw  this  report

 So  far  as  this  Monopoly  houses  are  concerned  I  would  request  the  Government  to

 ern  action  for  doing  away  with  these  houses  The  Government  should  also  take  care  ¢

 fficers  They  are  more  faithful  and  loyal  to  the  Business  house  than  to  (9 0४८11 01611,

 overnment  machinery  should  be  tightened  in  this  respect  also

 श्री  उम् रा नाय  (3:
 :  एसा  लगता  हूं  कि  डा०  के  की  ar

 Tar

 करने
 वाले  अनेक  माननीय  सदस्यों

 ने  प्रतिवेदन  को  पढ़ा
 नहीं

 डा०  हजारी  ने  झपने  प्रतिवेदन

 के  afar  भाग  में  एकाधिकार  को  बनाये  रखने  को  ह्  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  कहा  हू
 कि

 में  एकाधिकार  को  समाप्ति  की  सिफारिश  नहीं  उन्होंने  एकाधिकार ों  की  कुछ  त्रुटियो ंक

 थी  द्र
 करने

 की  सिफारिश  को

 में  समझता

 ws

 कि  इत  त्रिवेदी  की  इस  कारण  थी  आलोचना  की  गई
 है  क्यों  कि  इससे

 थ
 कॉग्रेस  दल  की  धोखाधड़ी  का  भी  पता  लगता  धन  का  जमाव  तथा  एकाधिकार  का  विकास

 a
 ई  वर्षों  से  हो  रहा  डा

 ०  हजारी ने  aaa  प्रतिवेदन  में  कहां  है  कि  आयोजन  तथा  लाइसेंस
 क

 की  प्रक्रियाओं  तथा  सरकारी  संगठनों  से  धन  के  जमाव  तथा  एकाधिकार  को  बढ़ावा  म

 rare  किया  है  कौर  tae  कांग्रस  दल  के  हितैषी  व्यक्तियों  को  लाभ
 पहुँच

 =
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 यदि  हम  1964  शोर  1966
 के  बीच  मंजूर  किए  गए  लाइसेंसों  के  प्राकारों  at

 त  लगता  हैकि  एक  करोड़  रुप  से  अधिक  जी  वाली  कम्पनियों  को  69

 प्रतिदिन  त
 log

 ख
 रुपए  से  कम  यूजी  वाली  कम्पनियों  को  केवलਂ  2  पतिव्रत  लाइसेंस  दिए  गए  इस  प्रकार

 FaT are Ta  के ग्रा यात  की  मंजरी  में  भी  एक  करोड़  रुपए  Toil  वाली  कम्पनियों  को  68  दत

 110  लाख  रुपए  से  कम  पंजी  वाली  कम्पनियों को  1.7  प्रतिशत  भागमिलां  यदि  स

 q ie कहती  ह  कि  वह  sa  बातਂ  का  पहले  पता  नहीं  लगा  सकी  तो  मे  पुछना  चाहता  हुँ  लि

 ग्रस  दल  में  कोईਂ  योग्य  व्यक्ति  नहीं  है  जो  यह  साधारण  हिसाब  लगा

 ह

 जहाँ  तक  लाइसेंस  wearer  की  शाट  सरक्पूरटिंग  का  सम्बन्ध  है  सरकार  का  कट्टर  है

 के  ऐसा  विदेशी  निवेश  को  आकर्षित  करने  के
 लिए

 किया  यह  देश  के  हित  में
 ay

 बारे में
 मं  अ्रल्कालीन  एण्ड  ane  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  का

 उदाहरण
 देना  चाहता  ह ुi

 f  भाई  सी ०  शाई ०  जो  एक  विदेशी  कम्पनी  के  सहयोग  से  शरू  की  गई  थी  ।  ट

 व kak  के  जिसਂ  शेयर  का  मूल्य  1959  में  सौ  रुपए  था  उसने  1966  तक  241  रुपए  अजित

 किए  परन्तु  प्रदान  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  क्या  यह  लाभ  भारत  को  प्राप्त  gat  मेरे

 विचार  से  नहीं  ।  क्योंकि  इसे  कम्पनी  के  87.25  प्रतिशत  दायर  विदेशियों  के  पास  हैं  लाभ  थ

 थ का  एक  बड़ा  भाग  हमारे  देश  से  बाहर  चला  जाता  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति  का  दूसरा

 पहलू  नए-नए  ला  सेंस  जारी  sear  है  जब  कि  प्रतिष्ठापित  क्षमता  बेकार  पड़ी  इंडियन

 निर्धारण  एसोसियेशन  के  चेयरमेन  ने  कहा  ह  कि  लगभग  60  प्रतिशत  प्रतिष्ठा पित  क्षमता  बेकार

 पड़ो  दू  भर  स्थिति  के  शौर  बिगड़ने  की  सम्भावना  इस  नीति  से  एक  wie  तो  बेकार  a

 पड़ी  क्षमता  में  ऋद्धि  होती  gare  दूसरी  दौर  न  लाइसेंसों  पर  विदेशी  मुद्रा  का  अ्रपव्यय  होते

 थ  है  इसਂ  सम्बन्ध  म  मं  एक  उदाहरण  यह  देना  चाहता  हँ  कि  जब कि
 लम्ब रटा  स्कूटर  वालों

 ss
 क्िव्ठापित  क्षमता  बेकार  पड़ी  थी  एक  अन्य  स्कूटर  वेस्ट  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  जार

 feat
 गया  इस  प्रकार

 ate  के  लोगों  को  प्रसन्न  करने  के  लिए  यह  सब  कुछ  किया  जा

 a

 बिड़ला  बन्वुग्रों  ने  लाइसेंस  प्रक्रिया  द्वारा  ही  इतनी  प्रगति  की  बिड़ला  ae

 0,000  रुपए  पंजी  एक  फर्म  को  करोड़ों  रुपयों  का  लाइसेंस  दिया  गया  परन्तु  इसमें

 mead  को  कोई  बात  नहीं  क्यों
 कि  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  कृष्णमाचारी  ने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा

 था  कि  विकास  कर  रही  श्रबंव्यवस्था  में  कुछ  सीमा  तंक  घन  का  जमाव  हो  जाता

 बेचारों
 के  लिए  1959-60  में  जितनी  राशि  की  मंजूरी  दी  गई  थी  चन्द  प्यादे  लालਂ  को

 उससे  भावी  राशि  को  मंजूरी  गई  थी  हालों  कि  sfletfira:  क्षेत्र  में  यह  फर्म  इतनी
 नहीं

 यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती है
 कि  कांग्रेस  सरकार  देशਂ  की  श्रर्भव्यवस्था  सुधारते  के

 नाम  पर  इन  बड़े-बड़े  लोगों  की  सहायता  करती

 इंसਂ  सम्बन्ध  में  डा०  हजारी  ने  यह  सुझाव  दिया
 है  कि  दस  अथवा  wee  निर्दिष्ट  औद्योगिक

 गृहों  क  भविष्य  में  परम्परागत  वस्तुओं  के  निर्माण  की  safe  नहीं  दी  जानी  परन्तु
 om मेरे

 विचार में  सरकार  का
 इन  संस्थाओं

 पर  कोई
 नियंत्रण

 नहीं  संबंधी  प्रक्रिया  तथा
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 ea  d\800)  ies  औद्योगिक  अयोजन  तथा  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी

 नीति  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव-जारी

 न  आयोजन  ग्राही  में  परिवहन  कर  एकाधिकार  को  नहीं  रोका  जा  वास्तव  में  यहीं

 संस्थाएं ही  सरकार  को  चलाती  अन्तरिम  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  के पदचात्‌  बिड़ला  बर
 ष्द्मों

 क  ए  लाइसेंस  के  आवेदन  पर  विचार  करने  के  लिपे  मंत्रिमंडलीय  उप-समिति  बनाई  गई

 i
 हुए

 भी  कि  बिडला  बुरों  को  जारी  किए  50  प्रतिशत  लाइसेंस  बेकार  पड़े  हैं

 i

 मिलन ेने  बिड़ला  बेघरों  कौन  लाइसेंस  जारी  करने  की  मंजरी  दे  दी

 पूंजीवाद  के  विकास  से  भ्रनिवायं  रूप  से  एकाधिक का
 जन्म  होता  हू

 — तथा  कहानीकार-विरोध  विधियों  के  बावजूद  कनाडा  शादी  में  एकाधिकार  का

 कास  SAT  स्वर्गीय  प्रधान  श्र  जवाहरलाल  नेहरू  ने  बात  को  चुनौती दी  थी
 हाथा  कि  ag  देश  में  धन  के  जमाव  के  बिना  ही  उ विवाद  का  निर्माण  इस  ty

 rier  के  लिए  mania  alfa  प्रफुल्ल  उद्योग  तथा

 पंजों  मामले  )  अधिनियम  तथा  अन्य  कई  नियम  बनाये

 गए  परन्तु  इस  सके  बावजूद  एकाधिकार  का  fasta  sat  है  अरार  यह  aa  अधिनियम

 इन  पर  परदा  डालने  वाले  सिद्ध  हुए  इसलिए  जब  तक  एंजी वाद  के  निर्माण  का  मार्ग  नहीं _
 दिया  जाता  एकाधिकार  को  समाप्त  नहीं  किया  जाता  कौर  भारतीय  तथा  विदेशी  लुटेरों  के

 साधन  नहीं  ले  लिए  जाते  तब  तक  हम  समाज  में  कूछ  परिवर्तन  नहीं  कर  यह  तभी  gn

 जब  कि  इस  सरकार  को  अपदस्थ  कर  दिया  जाये

 कलਂ  ग्राउचो  जी  ने  कहा  था  कि  जब  वह  कॉँग्रेस  के  जनरलਂ  सेक्रेटरी  थे  तो  कॉँग्रेस  ने  कभी

 sas  पूंजीपतियों  से
 धन  नहीं  लिया  इसਂ  सम्बन्ध

 में
 में  सभा  का  ध्यान  महात्मा

 ऊँची  नामक  पुस्तक  को  are  दिलाना  चाहता  1942
 में

 महात्मा  गाँधी
 ने  पुस्तक  के  लेखक  को

 से  ञ् था  था  कि  व्यवहारिक  रूप  से  कॉँग्रेस  का  समूचा  बजट  समृद्ध  पूंजीपतियों  ता

 ' झन्तर्बाघाएं  ही

 क  श्रीमती  शारदा  मकानों  मेरा  एक  व्यवस्था  का
 प्रदान

 बह  एक
 विदा

 वक  कहा  gl  थ

 श्री  उमा नाथ  मं  जानता हँ  कि  कांग्रेस  दलਂ  को  बड़ेबड़े  पूंजी
 काका एप  धन  प्राप्त  हो  रहा

 aida  दल  बड़े-बड़े  व्यापारियों  के  एजेन्ट

 लुजा  .

 उपाध्यक्ष  महोदय :  दासता  मुकर्जी  ने  व्यवस्था  पूरण  Vols  इस  पुस्तक

 को  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  पढ़ा  है  कौर  माननीय  सदस्य  ने  उसी  का  उल्लेख  किया  ।  इस

 मत  का  कभीਂ  प्रतिवाद  नहीं  किया  गया  इसी  पुस्तक  के  झा घार  पर  महात्मा  गाँधी  के
 जी

 नेपर

 चित्र  बनाया  जा  रहो

 श्री  उमानाथ :  जी०  डी०  जिला  द्वारा  लिखी  गई  दि  दोड़  ग्राफ  महात्मा  नामक

 पुस्तक  में
 श्री  जिला ने  कहा  है  कि  महात्मा  जी  भ्र पनी  योजनाओं  की  सहायता  के  लिਂ  प्र . प्राय

 जाते  रहते  थे थ  ्र  मे  इंकार  नहीं  कर  सकता  TTI  इस  बात बात  का  प्रतिवाद मेरे  aa  द  नहीं  किया

 गया ।  इसਂ  सेः
 उश  म  कौर

 att  हालਂ  ह ai
 फखरुद्दीन  ५, अला
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 ने  राज्य-सभा  में  बताया है  कि सीमेंट  के  विनियंत्रण  से  जो  अतिरिक्त  धन
 प्राप्त  gar  था

 सम  से  दस  लाख  रुपया  काँग्रेस  दल  को  चुनाव  के  लिए  दिया  गया

 शी  सोनावने
 :

 मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  में
 यह  जानना  चाहता

 कि

 क्या  कोई  मानतोय सदस्य दुसरी सदस्य  दूसरी  सभा  की  कायेवाही में में  से  उद्धरण  दे  सकता  है
 ?  क

 अध्यक्ष  :  क्या  यहाँ  पर  मंत्री  के  वक्तव्य
 से  उद्धरण  नहीं  ते

 १ यह

 बात

 दुसरी
 सभा  की  नहीं श

 थ्रो  सो नाव ने  :  दूसरी  सभा  की  कार्यवाही  से  वह  उद्धरण  दे  सकते
 थ

 र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उमा नाथ  को  भाषण  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करना  चा

 शती  उमा नाथ  :  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिये  इस  प्रकार  के  कानून  बनाने  से
 क

 भ  नहीं  जब  तंक  पूंजीवाद  को  प्रश्रय  दिया  जाता  रहेगा  तब  तंक  इस  प्रकार  के
 का

 नून

 से  कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता  ।  जब  तंक  श  विवाद  के  विकासਂ  को  समाप्त  नहीं  किया  जब  त

 एकाधिकार  को  तोड़ो  नहीं  जाता  तब  तक  उनकी  प्रगति  को  रोका  नहीं  जा  जब  तंक

 ड़े  व्यापारियों  को  संरक्षण  देने  वाल  सरकार  को  हटाया  नहीं  जाता  तब  तक  एकाधिकार
 x

 ट  न

 रोका  नहीं  जा

 at  सो नाव ने  :
 मेरा  एक  व्यवस्था

 का  प्रश्न  यह  माननीय  सदस्यों
 के

 सभा
 में

 बोल ਂक के

 बारे  में  भ्रध्यक्ष  द्वारा  दिए  गए  निदेश  संख्या  में  लिखा  है

 तक  कोई  सदस्य  अपन  स्थान  पर  खड़ा  न  हो  कौर  अध्यक्ष  की  ष्टि
 में  न  गाथ

 तब

 तक  उसे  अध्यक्ष  द्वारा  बोलने  के  लिये  नहीं  कहा  चाहे  उसने  अरपन  दल

 sty

 दवारा

 नाम  भेजा हो
 या  सीधे  अध्यक्ष  को  लिखा

 क्ष  महोदय  को  इसी  प्रक्रिया  को  अपनाना  चाहिये  ।

 =
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  गम्भीर  मामला  उपरोक्त  निदेश  के  अन्त में

 उन  सूचियों  अथवा  क्रम से  बाध्य  नहीं  होगा  जिसमें  कि  द  गो  अथवा
 प

 ttl  द्वारा  सीधे  भेजे  जायेंगे  क  क  क  क  क  क  #  %

 |  इस  व्यवस्था  के  प्रदान  में  कोई  सार  नहीं  सभा  में  समस्त  देश  के
 विभिन्न  रायों

 का

 प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्य  बैठे  हैं  शर  मेरा  यह  कत्तव्य  है  कि  निष्पक्ष  चर्चा  के  वि

 से  सभी  पक्षों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया

 भ्राता  सुचेता  कपा लानी  :  जिस  प्रतिवेदन  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  वह  बहु

 हो  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्‌  पहली  बार  औद्योगिक  नीति  का  मूल्यांकन
 थ

 थ  किया  गया  पिछले  20  वर्षों  से  हम  सरकारी  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ike  सहकारी  क्षेत्र  में

 प्रायोगिक  विकास  के  लि  यत्न  कर  रहे  इन  सभी  क्षेत्रों  का  हमारी  श्री-व्यवस्था  में  महत्वपूर्ण
 T  नि  प्रत्येक  क्षेत्र  एक  दूसरे  क्षेत्रों  का  पूरक  इसलिए  हम  कहते  हैं  कि  हमारी  मिलीजुली
 ड

 हमारी  श्रीद्योगिक  उन्नति  में  छोटे  उद्योगों  का  भी  स्थान  हूँ  क्योंकि

 द  उद्योगों  में  श्रम  अधिक  शर  पूंजी  कमਂ  लगती  हम  भ्र पनी  उन्नति  की  गति
 बढ़ाना  चाहते  हैं

 परन्तु  हमारे
 सावन  बहुत  सीमित  इसलिए  निश्चित  झ्र  स्पष्ट  औद्योगिक  नीति

 बनायी  जानी

 1044.
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 7  ard  10R2  औद्योगिक  आयोजन  तथा  ला  सेंस  देने  समान

 नीतिਂ  के  प्रतिवेदनों  के  are  में
 प्रस्ताव-जारी

 पक  अपने  सीमित  वित्तीय  साधनों  को  विनियमित  करने  तथा  उन  पर  नियंत्रण  रखने  की

 च rT  झावइयकता  इसी  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  को  लिये  1951  के  औद्योगिक  लाइसेंस

 ह

 नियम  का  मुख्य  साधन  के  रूप  में  प्रयोग  किया

 योजना  का  ast  यह  है  कि  समय-समय पर  समस्त  कार्य  की  समीक्षा  की  क्यों  म ्क

 जब  तंक  समीक्षा  नहीं  होगी  तब  तक  योजना  बनाने  वालों  को  यह  नहीं  पता  चलेगा  कि  कहाँ  पर  कभी

 द

 रह  गयी है  att  तब  तक  उनकी  गलतियों  का  सुधार  भी  नहीं  हो  लक्ष्य  निर्धारित  करने

 के  बाद  योजना  निर्माताओं  को  यह  भी  पता  लगना  चायि  कि  हम  निर्धारित  लक्ष्य  से  कहाँ  पर  पीछे

 रह  अए  यहाँ  तक  हमारा  काय  दोषपूर्ण  ari  ay  1966  में  हमने  देखा  कि  श्रौद्योगि

 प्रगति  अनियमित  हो  गयी  इसीलिये  डा०  हजारी  को  लाइसेंस  नीति  का  फिर  सें
 मूल्यांकन

 करने के  लिये  अवैतनिक  पराभशंदाता  के  रूप  में  नियुक्त  किया  उन्हें  पहली  तथा  दूसरी  योजना  व
 की  अवधि में  लाइसेंस  प्रणाली  के  संचालन  के  बारे  में  समीक्षा  करने  तथा  उस  नीति  की  क्रिया  थ

 अन्विति  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  करने  हेतु  सुझाव  देने  के  लिए  कहां  गया
 ्  ः

 यह  एक  बहुत  बड़ा  काय  मेरे  विचार  में  उन्हें  बहुत  सीमित  सुविधाएं  दी  गयी  थीं

 उन्हें  6  महीने  के  भ्रमर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  क  लिये  कहा  गया  निश्चय  ही  उन्होंने  saa  a

 pra  किया  श्री  जमीन  द्वारा  उनकी  आलोचना  करना  अनुचित  उन्होंने  स्वयं  कहा  कि  समय

 होने  के  कारण  वह  लाइसेंसिंग  कैपिटल  wa  कमेटी  की  फाइलें  दौर  सरकार

 ख  पत्र-व्यवहार
 को  ही  पढ़  सके  मत  जब  पुरा  सर्वेक्षण  करना  सम्भव  नहीं  था

 wg
 ाँदिक  सुचना  के  ग्रा चार  पर  gt  सिफारिशें  की  गयी  हैं  या  निष्कर्ष  निकाले  गए  हैं  तो

 उ

 कछ  गलती  को  सम्भावना  हो  सकती  है। वह  स्वयं  इस  बात  को  स्वीकार करतेਂ  परन  इसके

 बावजूद  हम  इस  प्रतिवेदन  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  इसਂ  प्रतिवेदन  में  बहुमूल्य  सुचना  उपलब्ध

 क  o  |

 उन्होंने  योजना  तथा  उसकी  क्रियान्वित  दोनों  के  दोषों  का  विश्लेषण
 किया  उन्होंने

 सपाਂ
 र  तथा  विकास  महा  निदेशक लय

 शौर  अन्य  अभिकरणों  के  कार्यों  की  जाँच  की
 है  कौर  उन्होंने  सरक

 शौर
 उद्यम कर्ता  के  स्तर  पर  दोषों  का  विवेचन  fear  उन्होंने  हमारा  ध्यान  इस  बा

 = झोर
 भी  दिलाया ह  कि  विकास  कार्य  हमारे  उद्देश्यों  के  श्रनरूप  नहीं

 लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिये  कई  प्रकार  की  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करना  पड़ता
 लाल

 क  सेंसਂ  के  एक  श्रीचंदन-पत्र  की  झ्राठ  प्रतियाँ  बनायी  जाती  हैं  कौर  ि  ष  संस्थापकों  को  उसकी  द

 red  क  प्रतिਂ  भेजी  जाती  जो  उस  पर  विचार  करते  फिर  लाइसेंस  प्राप्त  करने  वालों  को

 भिन्न  प्रक्रियायें  से  गिरना  पड़ता  wear  में  लाइसेंसिंग  कमेटी  लाइसेंस  जारी  कर

 जारी  करने  के  बाद  सम्बन्धित  समीक्षा  अभिकरण  लाइसेंसधारी  के  काय  का  ध्यान  रखता

 ह  ।  सारी  स्थिति  का  मूल्याकन  करने  के  लिये  हमें  सारी  कार्य-प्रणाली  को  समझने  की  aa

 कता  द

 ma  सि  पति  ag  है  कि  anita  प्रगति  हुई  परन्तु  हमारे
 उद्देश्य  पुरे  नहीं  हो

 डा०  हजारी  ने  कहा  ह ैकि
 योजना  ऐसे  प्राथमिकता

 प्राप्त  उद्योगों  की  सुची  बनाने  में  असफल

 1045

 13



 क  थ

 M  on  Re  Reports  on  Industria  7  March,  1968

 anning  and  Licencing  Policy—contd
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 जान tay  ह  जिन्हें  विदेशी  मुद्रा  कौर  दुबले  वस्तु ग्र ों  के  लिये
 ९  ।

 फिर  योजना

 मता  शौर  उत्पादन  की  प्रवृत्ति  को  देखते  हुए  लाइसेंस  देने
 शरीर  उन उन्हें  रह  करने

 a

 को

 समयानुसार  नहीं  कर  सकी  ।

 ः  aq  सम्बन्ध  में  उन्होंने  उल्लेख  किया  हैं  कि  हजारों  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  sit

 ो

 गए  हैं  तथा  प्रशासनिक  विभाग  के  लिये  इनकी  जाँच  करने  सम्भव  नहीं  बन

 क्षमता  का  मूल्याकन  करना  बहुत  कठिन  1958  में  योजना  आयोग  ने  क्षण

 =  में  एक  नोट तैयार  किया  ari  उस  नोट का  क्या  बना  ?  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  ag

 द उसी
 क्षमता  क्या  यदि  हमें  ठीक-ठीक  क्षमता  का  पता  नहीं a  तो  हम  योजनायें  केसे

 =

 लेंगे

 उन्हीं  क्रियान्वित  केसे  करेंगे  ?

 सम्भावित  योजनायें  झ्रावश्यक  कौर  इन  योजनाओं  में  त्रुटियों  का  ध्यान  रखा  जाता  व

 यदि  इसਂ  बात  का  ध्यान  न  रखा  गया  कौर  योजना में  ही  इसका  उपचार  नहीं  किया  गया  तो  य ेa

 माप्त  at  त्रेता  निष्कर्ष  यह  है  कि  से  विनियमन  त्री  नियंत्रण  का  काम

 दीं  ग्रा  है  श्र  लाइसेंसधारी  के  लिये  यह  केवल  aoa  पारपत्र

 डी०  जी०  ठी
 ०

 के  कार्य  में  बहुत  कमी  इसे  अ्रधघिक  प्रभावशाली  होना  चाहिये  स  ्

 थ  प्रदान  करना  चाहिये  भ्र ौर  वस्तु ग्र ों  के  विनियमन  के  लिये  इसे  तकनीकी  सलाह  देनी  चाए

 हमें  बंजी  ate  एकाधिकार  के  जमाव  को  रोकना  यह  sear  पुरा  नहीं

 ्
 ।  छोटे  उद्योगों  का  विकासਂ  भी  किया  जाना  इसका  लक्ष्य  भी  पूरा  नहीं  हु

 इस
 सम्बन्ध  में  मुख्यतया  कठिनाई  वित्त  की

 द  हमें  aa  maria  सिं  पति  पर  विचार  करना
 हम

 बे  क्रय  दयावती  की  व

 ae  उन  सभी  कमियों  से  पीड़ित  हैं  जो  किसी  उद्योग में  हो  सकती  यह  अनावश्यक

 कि  हम  अपने  सरकारी  श्र  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  का  विकासਂ  द

 थककर  समिति  22  जलाई  को  नियुक्त  की  गई  इसको  इस  बात  की  जाँच  करनी  थी

 क्या  बड़े  उद्योगों  के  पास  यह  सभो  एकाधिकार  सरकार ने  देकर  समिति के  साथ  कैसा  व्यवहार

 थ  उनके  पास  कांपे  करने  को  लिपे  कोई  कार्यालय  नहीं  उनका  बजट  12  दिसम्बर  क

 स्वीकार  फिया  उनके  कर्मचारियों  से  छः  महीने  की  अवधि  में  विस्तृत  रिपोर्ट

 aes

 कर

 क
 के  fad  कहा  गया  gi  यह  ग्र वर धि  लगभग  समाप्त  हो  चुकी  समिति  के  साथ  ऐसा

 किया  जाना  उचित  हमने  उन् कटा रट  पर  यह  करोडों  रुपए  ज  किए  इससे  अच्छा

 ह
 वि

 होता  कि  हम  प्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  को  नियंत्रित  करते  कौर  से  क्रियान्वित  करते

 भरा  बलराज  मौका  )  :  डा०  हजारी  के  लाइसेंस  देने  को  नीति
 में  ara  परक

 fa  किए  जाने  का  कार्य  सौंपा  गया  an  उन्होंने  इसਂ  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  सुझाव  दिए  हैं

 वह  विचारणीय  हैं  श्र  उन  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  वह  हमारे  लिये  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकते

 el

 श्री  चपला  कांत  भट्टाचार्य  पीठासीन  हुए
 Shri  C.  Bhattacharyya

 i
 in  the  Chair  |

 इस  समय  देश  के  सम्मख  मध्य  प्रदान  यह  है  कि  गीत  नीति  का  विकास  कैसे  at

 10¢€6

 a



 प्रौद्योगिक  तथा  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी
 द

 17  or  (1%) )
 rf  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव-जारी  क

 ल

 प्रौढ़  हम  अपना  उत्पादन  किस  प्रकार  बढ़ायें  ?  प्रंग्रेजों  के  चले  जाने  सेव  हमारे  देश  में  उद्योगों

 का  बहुत  कम  विकास  gat  था  कौर  उनका  विकास  भी  केवलਂ  गैर-सरकारी  क्षत्र  में  लेकिन

 कास जब  वे  चले  गातो
 हम

 यह  चाहते  थे  कि  हम  भ्र पनी  पथ  व्यवस्था  ate  उद्योग  का  तेजी  सेਂ  विक

 इस  प्रयोजन के  लिये  सरकार  ने  कुछ  संकल्प  तथा  उद्योग  विकास  भ्र धि नियम  पास  किए  ह

 उनमें  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  कि  हमारी  we  व्यवस्था  मिली-जुली  होगी ।
 कुछ

 क्षेत्र एसे

 _  जिनमें  तर-सरकारी  पूंजी  श्र  उद्यम  उपलब्ध  नहीं  एसी  स्थिति में  राज्य  को  कार्यभार

 लना

 लेकिन  कुछ  समय  पश्चात  औद्योगिक  क्षेत्र  में  aaa  बिगड़ने  लगा  ग्रोवर  सरकारी  क्षेत्र  पर

 अ्रघिकाधिक  जोर  दिया  जाने  इस  उद्देश्य  से  गैर-सरकारी  उद्यम  को  समाप्त  करने के  प्रयास

 कए  सरकारी  क्षेत्र  में  अधिकाधिक  विधि  हो  रही  at  चूंकि  सरकारी  क्षेत्र  को  यह  लाभ

 ret  होता  ड  कि  वह  राज्य  क्षेत्र  होता  हूं  इसलिये  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  हर  सम्भव  तरी के  से  शिकार

 ताया  जा  रहा  इन  कमियों  को  दुर  feat  जाना  हमारे  देश  में  लोकतंत्र  प्रणाली

 ह्  लोकतंत्र  प्रणाली  स्वतंत्र  विचारधारा  पर  ग्रा धारित
 होती

 हू  और  विचारधारा  तभी  स्वत

 ह
 हो  सकती  है  जब  श्रेय-व्यवस्था  स्वतंत्र  मत  लोकतंत्र  में  श्री-व्यवस्था  का  स्वतंत्र  होना ः

 are

 "  कुछ  लोग  लोकतंत्रात्मक  समाजवाद  की  चर्चा  करते  यह  बात  ठीक  समझ  सक

 पर-सरकारी  क्षेत्र  पौर  गैर-सरकारी  उद्यम  राज्य  के  नियंत्रण  मकान

 यह  सच  ह  कि  विकासशीलਂ  बर्थ-व्यवस्था  के  लिये  राज्य  का  सहयोग  alae

 गयी  को  तभी  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  जब  इसकी  जरूरत हो  शहरों  गैर-सरकारी  उद्यम  उपलब्ध  न  हों

 जब  सरकार  यह  कार्य  करे  तो  यह  वहू  एक  प्रतिस्पर्धी  के  रूप  में  करे  न  कि  एकाधिकारी  के  eq

 आधिक  शक्ति  जमाव  की  तरह  एकाधिकार  भी  बरा  ह  ।  लेकिन  जब  आधिक

 राजनीतिक  दोस्तियाँ  एक  व्यक्ति  के  हाथ मं  करा  जाती  हैं  तब  यह  बहुत  भयंकर  बात हो  जाती

 maga  इसको  रोकना  यह  स्वाभाविक  ही  हूँ  कि  जिस  व्यक्ति  के  पास  अधिक  पंजी

 होगी  तथा  जिसकी  ऊँची  पहुँच  होगी  लाभ  रहेगा  ।  इसके  लिये  सरकार  दोषी  सरकार

 ही  ने  उन्हें  लाइसेंस  दिए  हैं  कौर  उसी  का  इस  प्रणाली  पर
 नियंत्रण  रखने

 का  कत्तव्य

 ह  _  ने  परीक्षा  को  प्रशासन  नहीं  किया  कुछ  बड़े  उद्योगपतियों  पर  ares  लगाया  गया  हुंह

 द  _  उद्योगपतियों  ने  भारत  में  प्रौद्योगिक  क्रान्ति  की  है  at  भी  वह  ददा  के  लिये  उपयोगी

 द  _  सेवा  कर  रहे  हम  उन  उद्योगपतियों  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सात

 यह  कहा  जाता  हूँ  कि  व्यापारी  भ्रष्ट
 हैं  शौर  उन्होंने  अपने  .  सम्बन्धियों  को  एजेंसी

 दी  यह  आरोप  लगाया  गया  हूँ  कि  इन  व्यापारियों  ने  लाइसेंस  लेने  के  लिये  अपने  धन  क

 ग  किया  फिर  भी  वे  राजकोष  पर  बोझ  नहीं  वे  लाभ  fear  रहे  दुसरी  र

 सरकारों  क्षेत्र  में  उत्पादन  लागत  कम  नहीं  है श्रौर  पूरा  बोझ  करदाता  को  उठाना  पड़ता

 ्
 इंस  मामलें  में  हमें  संतुलित  दृष्टिकोण  अपनाना  डा०  हजारी  ने

 fear
 फिर

 कुछ  क्षेत्र  छोटे
 रचो

 के
 लिये

 रक्षित  रखने  छोटे  उद्योग
 तर
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 किसी  कस्बे  या  प्रादेशिक  राजधानी  में  कोई  छोटा  उद्योग  area  करना  चाहते  उन्हें

 क  न्र  में  अन  और  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिये  बाध्य  न  किया  जाना  चाहिये  ।

 छोटे  जिनके  लिये  लाइसेंसਂ  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  है  प्रौढ़  जिनके  लिये  अ्रधिक  विदेशी

 करा की  आवश्यकता  नहीं  को  उद्योगों  को  चलाने  की  अनुमति  दी  जानी
 चाहिये

 |
 इसके

 परिणामस्वरूप  रोजगार  की  समस्या  भी  किसी  सीमा  तक  हल  क

 डा०  हजारी ने  सुझाव  दिया  है  कि  aaa के  मामले  में  हमें  उदार  होने  की  आवश्यकता

 जिन  चीजों  का  उत्पादन  यहा  पर  मंहगा  है  उनका  रायात  किया  जाना  लाइसेंसਂ  दे

 की  सीमा  भी  बढ़ाई  जानी  जिन  उद्योगों  के  लिये  एक  करोड़  से  या  इससे  कम

 की  जरूरत  हो  उनक  लिये  लाइसेंसਂ  जरूरी  नहीं  होने  चाहिये  va  उद्योगो ंके  लिये  भी  लाइसेंस

 जरूरी  नहीं  होने  चाहिये  जिन्हें  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  नहीं

 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  gal  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना
 हमने
 छु  we  ग सुझाव  दिया

 q
 कि  मिलो-जुली  सरथ-व्यवस्था

 होनी
 इसके

 परिणामस्वरूप  कु

 सरकारी  क्षेत्र  A  होंगे  कौर  कुछ  गैर-सरकारी

 राष्ट्रीयकरण का  हम  दूसरे  उद्योगों  में  अनुभव  देख  चुके  उदाहरण के  fea  बीमे  को  ही

 ह द  वहाँ  wa  श्र  श्रमिक  भ्रष्टाचार  श्र  भ्र क्षमता  है  कौर  वह  सब  केवल  कर-दातों

 _  की  ही  कीमत  पर

 देश  की  श्रौद्यीगिक  नीति  पंजी-प्रधान  कौर  श्रम-प्रधान  न  होकर  उपभोक्ता-प्रधान  होग

 चाहिये  |  हमें  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमारी  नीति  परिस्थतियों के  अनुसार  निर्धारित की  जाय

 यदि  कोई  भ्रष्टाचार  या  कमी  ह  तो  उसको  दूर  किया  जाना  सरकार  द्वारा  लाइसेंस

 प्रणाली को  आसान  बनाना  चाहिये  तथा  प्रशासन में  सुघार  भी  किए  जाने  आवश्यक  .  मे

 विचार  से  सभी  को  श्री  बिड़ला  शौर  टाटा  द्वारा  tar  में  औद्योगिक  विकासਂ  किए  जाने  के  ्

 लिये  भारी  होना  इसके  परिणामस्वरूप हमारे  मान  की  वृद्धि हुई

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak):  Dr.  Hazari’s  report  is  a  revolutionary  step  for  the  country,
 This  report  is  a  sort  of  Bible  for  our  economic  conditions,  The  Government  is  responsible  for  the

 discrimination  in  our  country.  The  Government  passes  so  many  resolutions  but  they  are  never
 द

 plemented,

 Eeven  now  the  Congress  is  the  only  party  which  can  bring  revolution  in  the  country.  The

 poverty  is  increasing  day  by  day.  The  rich  are  going  richer  and  richer  day  by  day.  This  thing
 cannot  be  tolerated  further,  The  wealth  will  not  remain  in  the  hands  of  the  few.  It  must  be  dis.

 tributed  among  all  This  thing  must  have  to  be  done.  If  the  Government  fixa  ceiling  of  land  for

 the  farmers  it  should  have  to  fix  a  ceiling  for  the  contractors  and  the  monopolistics  also,  who  have

 their  properties  in  the  city,  Government  have  to  fix  the  ceiling  of  the  industrialists  like  Tata,  Bir!

 and  Dalmia  There  should  be  ceiling  on  the  privy  purses  If  the  recomendations  given  by  Dr
 Hazari  are  not  implemented,  it  will  be  very  difficult  for  the  country  to  pull  on.  The  poor
 peasants  are  being  neglected.  Are  they  not  the  citizen  of  our  country

 ?

 Crores  of  rupees  are  being  spent  on  big  cities  like  Bombay  and  Calcutta  etc.  Wh
 that

 os  unt  is  not  being  spent  for  giving  facilities  to  the  poor  farmers  and  Harijans  ?

 enty  years  have  passed  since  India  became  independent  and
 still  there  are  slum

 sall  over
 the  countr

 Yoo
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 औद्योगिक  प्रायोजन  तथा  लाइसेंस  देने  सः
 1968...

 rs  SSS  ——
 नीति  के

 प्रतिवेदनों
 के

 बारे में  प्रस्ताव-जारी

 ies  80  to  1  181)  rupeesare  paid 9४  L.I.C.  forthe  con.truction  of  houses  whe  s  only

 Xs. 1  000 000  are  paid  in  to  the  poor  Harijans  for  construction  of  housesin  the  village  This
 om |

 nesiy  cannot  be  tolerated  for  long  time

 कट
 ‘The  Government  have  to  nationalize  the  Banks.  This  cannot  be  postponed  for  a Io  time.

 Birla’s  Groups  have  earned  a  lot.  But  they  have  also  spent  a  lot  for  the  facilit  {the

 people.
 थी. क तज थ Government  intends  to  bring  socialism  in  the  country,  If  it  fails  to  implement  it,  er

 parties  will  come  forward.  This  report  should  be  implemented  immediately  80  that  वी

 ‘country  may  progress.

 Shri  Amrit  Nahata  (Barmer)  :  | ह  has  been  said  that  Dr.  Hazari  has  presented  tl

 port  due  to  personal  grievances.  Heis  avery  orthodox  type  of  economists.  He  has  pre  ated
 his  report  after  studying  licencing  system  prevailing  in  our  country.  He  has  admitted  that  he

 did  not  possess  the  up-to-date  statistics  but  we  are  not  in  a  position  to  change  the  statistics  gi

 by  him.

 Dr.  Hazan  has  mentioned  in  his  report  regarding  the  defects  of  the  licecieng  syste

 It  is  quite  clear  from  the  Hazari  Report  that  the  Birlas  managed  to  secure  as  many  as  4

 ह  licences  because  of  the  fact  that  they  were  able  to  take  advantage  of  certain  loopholes  in
 ह

 द
 licensing  system.  ह  was  not  possible  for  them  to  utilise  such  a  large  number  of  licences  anc
 such  they  did  not  utilise  almost  half  of  them.  They  got  these  licences  not  because  they
 interested  in  the  development  af  the  country  but  because  they  wanted  to  prevent  other  persor
 from  entering  the  field.  They,  therefore,  cannot  be  obsolved  of  the  charge  of  trying  to  11010

 monopoly  in  the  country.

 We  have  failed  to  achieve  our  objectives  as  have  been  mentioned  in  our  Industrial  Act.
 We  have  neither  been  able  to  give  any  incentives  to  new  entrepreneurs  nor  avoid  monopoly
 concentration  of  wealth  and  nor  there  has  been  any  technical  and  economic  improvement.  य

 quite  clear  from  the  various  reports  submitted  by  the  various  bodies  in  the  {past  and  now  fr  1  the
 Hazari  Report

 that  what  we  have  achieved  is  the  growing  trend  of  monopoly  and  this  is  the  esult
 ofthe  fault of  our  licencing  system.

 While  granting  licences  certain  things  have  to  be  taken  into  consideration  e.g.  the  techni

 expertise  and  financial  stability  of  the  applicants.  So  far  as  technical  expertise  of  the  Birlas  is  ८1  द
 & cerned  the  Hazari  Report  says  as  under

 ‘The  large  number  of  the  Birla  proposals  and  the  amount  of  investment  contemplated  ther

 ह
 _  are  diffused  over  the  entire  industrial  structure.  Except  basic  steel  and  power  generation,  a  1051.

 ्  every  kind  of  industrial  product  capable  of  domestic  manufacture  is  covered  in  the  Bjr

 prospective  plan.  There  is  evidence  of  interest  in  new  and  rapidly  growing  industries  ,  particul  ह
 aluminium,  electrical  goods,  chemicals,  cement,  man-made  fibre  and  yarn,  heavy  enginec
 alloy  steel,  pigiron,tools,  timber  products,  news  print  and  pipes  and  tubes  but  traditi
 industries  like  cotton,  sugar,  vanaspati  and  papers  areby  no  means  ignored.

 It  is  not  possible  for  anyone  to  have  technical  expertise  in  respect  of  all  these  things  men-
 tioned  above.  As  regards  their  financial  stability,  the  report  says  as  under

 It  is,  perhaps,  no  accident  that  certain  Birla  companies  which  ap  pear  repeatedly  among  1€
 ranks  of  applicants  and  somé¢  of  which  do  get  approval  for  their  propos  als  have  little  to  boast  fin

 eir  balance  sheets  and  profit  and  loss  accounts,  A  rough  sample  check  with  data  avaj  able
 in

 e  company  Law  Board  revleas  that  Aryavarta  Industries,  Bikaner  Commercial,  Eastern
 equip

 ent  and  Sales,  Manjushere  Industries  and  Oriental  General  Industries  ,whi  putina
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 थ

 large  number  of  applications  for  a  variety  of  produts  are  either  trading  and  /  or  fin

 have  very  small  assets  to  show  against  the  licences  issued  to  them

 Now  the  question  arises  as  to  how  they  were  able  to  secure  a  large  number  0
 licences

 ite  of  the  fact  that  they  have  neither  the  requisite  know-how  nor  the  financial  resourc

 new  industries.  रा There  can  be  a  number  of  reasons  for  showing  preference  to  the  Birla

 panies.  Firstly  the  loopholes  i in  our  licensing  system  are  connived  at  by  our  senior  officers

 it
 oin  the  big  firms  after  their  retirement  and  secondly  the  undue  influence  which is  exercisec

 politicians.

 a  But  the  most  important  factor  which  help  the  growth  of  monopoly in  the  countrvis  the  pu
 lic  money  deposited in  the  banks  which is  utilised  by  the  big  business  houses.  At  present  ther  . by ib- ei 13 द  थ
 an  amount  of  Rs.3500  cores  in  the  banks.  The  banks  are  being  controlled  by  12  big  busit  ess
 houses  So  long  as  the  banks  are  dominated  by  them  and  the  money  isavailable  to  them,  con-

 ntration  of  wealth  cannot  be  avoided.  No  licencing  system,  however  efficient  it  may  ,  can

 help  us  in  this  matter  It  is,  therefore,  of  utmost  importance  that  the  banks  shot  be
 nationalised

 Ifwe  willstart  importing  of  each  and  everything  from  abroad  as  has  been  proposed  by  the

 Jan  Sangh  leader,  Shri  Madhok,  industrial  development  in  our  country  will  come  to  stand  still
 and  this  will  prove  to  be  very  dangerous  for  us

 थी  विद वस् भरन  )  :  इन  दो  बढ़िया  प्रतिवेदनों  को  तेयार  कर के  डा०  हजा  रो

 ने  देशਂ  की  बहुत  बड़ी  सेवा  की  किन्तु  सरकार  इन  प्रतिवेदनों  पर  कोई  निर्णय  कर
 के  fear

 थ  जारी  करने  में  विलम्ब  कर  रही  जिससे  इन  सिफारिशों  की  उपयोगिता  समाप्तਂ  हो  जाए

 शर  थोक  समिति  की  नियुक्ति  भी  इसीलिये  ही  की  गई  है  अन्यथा  इस  समिति  की

 श्रावव्यकता  नहीं  कहा यह  गया  था  कि  ag  समिति wear  प्रतिवेदन  छः  महीनों में  प्रस्तुत

 कर  परन्तु  मालूम  gat  ह  कि  चूंकि  समिति  को  स्थान  कौर  अन्य  सुविधायें  नहीं  दी  गई  थी

 इसलिये  वह  अरपना  प्रतिवेदन  महीनों  में  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकी  ।  औद्योगिक  विकास  तथा

 काय  मंत्रालय  के  अधिकारी  समिति  को  सहयोग  नहीं  दे  रहे  हैं  शर  यह  सब  कुछ  जानबझ  कर

 किया  जा  रहा  है  ताकि  इस  मामले  में  विलम्ब  होता  चला  I

 डा०  हजारी  के  कुछ  निर्णय  अर  सिफ़ारिशों  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  तौर  उन्हें  तुरन्त
 लागू कर

 हक या  जाना  चाहिये  |  उनके  अन्तरिम  प्रतिवेदन में  एक  सिफारिश  की  गई  थी  कि  ऐसे
 सभी

 लाइसेंस

 जो  31  1964  से  पहले  दिए  गए  थे  शर  जिनको  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं
 प
 कि कया  गया

 रद  कर  दिए  जाने

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Deputy  Speaker  in  the  Chair

 a  खेद
 है

 कि  15  मदीने गुजर  जाने  के पद चात
 भी  इस  सिफारिशਂ पर  कोई  कार्यवाही  नहीं

 ऐसे  मामले  की  तुरन्त  जाँच  की  जानी  चाहिये  थी  श्र  मामला  किसी  oa  समिति  को

 ना  ही  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  करके  तुरन्त  लागू  कर  दिया  जाना  चाहिये  ari  थूककर  समिति

 के
 प्रतिवेदन  का  भी  वही  हाल  होगा  जी  एकाधिकार  आयोग

 के  प्रतिवेदन  महालानोबिस  समि
 प

 के  प्रतिवेदन  स्वामीनाथन  समिति  के  प्रतिवेदन  विवियन  बोसਂ  के  प्रतिवेदन  का  तथा  डा०
 गारी  के  प्रतिवेदन  का  gat  द

 े

 1050.0



 17  wen  ०9०५  1.0  औद्योगिक  आयोजन  तथा  लाइसेंस  दन  at  घी

 नीति  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में

 =
 aR दि  किसी  नई  समिति  का  गठन कर  ही  दिया  गया  होते  उसे  उन  मामलों  पर  विचार

 नहीं
 करना  चाहिये  जिन पर  हजारी  ही  विचार कर  चुकें  ्

 यह  कहा  गया  है  कि  बड़ेबड़े  व्यापार-गह  दोषी  क्योंकि  उन्होंने  लाइसेंस  प्राप्त
 ७  we

 रने के  लिए  गलत  तरीके  रिझाये  परन्तु  म
 तो  कहूँगा

 कि  इनसे  शरीक
 तो

 मंत्री  स्वयं  दोषी

 ह
 |  दस  देश  में  ब बड़े-बड़े  व्यापार-गृहों  तथा  सरकारी  अघिकारियों  ने  ही  एकाधिक

 की
 प्रवृतियों  को  बड़ावा  दिया  इस  मामले  की  जाँच  करने  के  लिये  जाँच  अ्रायोग  ग्रन्थि

 के भ्रन्तर्गत  एक  सं विहित  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  जो  सम्बन्धित  अपकार  t

 क्या  उद्योग-गणों  की  जिम्मेवारी  निश्चित  कर  सके  ्

 किन्तु  सरकार  सम्भवतः  इस  मामले  की  न  ही  ग्रीक  जाँच-पड़ताल  करायेगी  ग्रा रन

 हजारी  प्रतिवेदन  अथवा  किसी  एसे  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित  ही  करायेगी  क्यों कि  कांग्रेस

 दल  को  इन्हीं  व्यापार-गाहों  से  ही  तो  आमदनी  होती  1961-64  में  इन  व्यापार-गाहों

 ae राजनीतिक  दलों  को  कूल  115  लाख  रुपए  दिए  जिसमें  से  98.13  लख  रुपए  काँग्रेस  द

 को  ate  15.65  लाख  रुपए  स्वतंत्र  दल  को  जैसा  कि  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  =

 कार्य  मंत्री  ने  स्वयं  बताया  हू  कौर  जवा  कि  लेखा  1966 में
 बताया  गया  कॉँग्रेस  रोक  थ

 स्वतंत्र दलਂ  को  कम्पनियों  से  15.89  लाख  कौर  4.43  लाख  रुपए  चन्दे  के  रूप में  भि
 z

 ही  कारण  है  कि  सरकार  इन  बड़े-बड़े  व्यापार-गृहों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर

 रही  ह
 है

 र  स्वतंत्र  दल  भी  सरकार  का  ही  समधन  कर  रहा

 यह  सही  है  कि  देश  में  बिड़ला  बन्धनो ंने  gy  मोटर-गाड़ी  उद्योग  area  किया

 wa  अब  वही  बिड़ला  बन्धु  ही  कार  उद्योग  के  विकास  में  रुकावट  पैदा  कर  रहे

 काँग्रेस  के  अध्यक्ष  गत  अ्रनक  वर्षों  से  ससुर  में  छोटी  कार  परियोजना  तथा  पित  कर a
 !  प्रयत्न  कर  रहे  परन्तु  वह  wal  तक  इसमें  सफलਂ  नहीं  सरकार  का  श्रौद्योगिक  सिं

 एकाधिकार  को  मजबूत  करने  HA  उत्पादन  करने  ,
 ऊँची  लागत  को  बनाये  रखने  तक  आधार

 ज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकीय  का  लाभ  कुछ  ही  लोगों
 को

 देने  का  सरकार  को  झपने  इस  दृष्टिकोण

 परिवर्तन  करना  किसी  भी  सरकार  का  उत्पादन  को  बढ़ाने  तथा  लागत  को  कम
 करने  ब

 का  year  होना  ated
 an

 ऑद्योगिक  विकास  के  मामले में  प्रादेशिक  असंतुलन  का  किसी  भी  सदस्य  ने  यहाँ  पर  उल्लेख

 aa  किया  डा०  हजारी  को  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  था  त्र

 उन्होंने  अपने  प्रतिवेदन  में  इस  बारे  में  उल्लेख  किया  ह  उन्होंने  अपने  प्रतिवेदन  में  बताया

 कि  1959-66  के  दौरान  स्वीकृत  निवेश  का  46  प्रतिघात  भाग  पश्चिम  बंगाल  तथा थ

 मद्रास  में व्यय  किया  watt  1959-664  पश्चिम  बंगाल  मं  100  करोड़  ae
 महाराष्ट्र  में

 171  करोड़  रुपए  लगाये  गए  मेरे  कहने  का  तात्या  यह  है  कि
 कुछ  राज्यों  में

 बिल्कुल
 गी

 पंजी  नहीं  लगाई  गईं  उदाहरण  के  लिए  श्रीराम  को  भारत  के  प्रौद्योगिक  मानचित्र  में र

 स्थान
 नहीं  दियां  गया  जहाँ तक  केरल  राज्य  का  सम्बन्ध

 ह
 गत  10  तथा  .17  =

 के
 प्रायोजित

 विकास  में  इसकी  उपेक्षा  की  गई  सरकारी  क्षेत्र में  लगाई  गई  इल

 2
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 करोड़  रुपए  की  पूजी  में  से  केरल  में  25  करोड़  रुपए की  पूंजी  ही  लगाई  गई  यह  लगभग

 qa  प्रतिशत  प्रादेशिक  एकाधिकार  के  साथ-साथ  व्यक्तिगत  एकाधिकार  भी  समाप्त  |

 जाना  चाहिए  ।  थ

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha(Barh):  There  is  no  doubt  that  Dr.Hazari  has  done  gr
 serviceto  thenation  by  inviting  our  attention  towards  the  increasing  tendency  of  manopoly  an

 concetration  of  wealth.  But  he  has  weakned  his  case  by  praising  few  industrial  organisatio
 For  instance  he  has  stated  in  his  report  that  while  some  industrialists  were  sitting  idle  the  Bi

 group  tried  to  establish  new  industries  and  that  recession  has  made no  effect  on  them.  He  hz

 further  stated  that  Birlas  appear  to  have  reduced  itsimport  component  substantially.  Itis,  there-

 : fore,  very  difficult  to  arrive  at  any  conclusions  from  the  recommendations  of  Dr.  Hazari.

 It  was  the  duty  of  the  Government  to  look  into  these  matters  with  a  view  to  improve  the

 situation.  But  nothing  has  been  done  so  far.  Time  and  again  committees  are  appointed  but

 Government  fail  to  implement  their  recommendations.  Industrial  Regulation  Act  was  passed
 and  enforced  in  1951  and  1952  respectively.  After  that  a  committee  under  the  Chairmans«

 ship  of  Shri-Swaminathan  was  framed  and  then  comes  Dr.  Hazari.  Inspite  of  all  these  actions  0

 the  part  of  the  Government  monopolistic  tendencies  and  concentration  of  wealth  has  risen.  B

 in  my  view  it  isnot  very  abnormal  thing.  It  has  happened  in  other  countries  of  the  world  also.

 But  I  do  feel  that  growth  of  monoplies  should  be  checked.  Birlas  should  be  asked  to  procure  com-

 ponents  for  the  manufacture  of  cars  from  other  units.  Small  industrialists  should  not  be  ignored

 They  should  be  given  equal  opportunities  to  flourish.

 Now  government  is  going  to  pass  the  Monopolies  Bill.  I  would  request  the  Governme
 to  look  into  the  question  as  to  how  monopolies  and  concentration  of  wealth  has  grown.  Keeping

 in  view  the  reasons  which  led  to  the  growth  of  monopolies  and  concentration  of

 scessary  provisions  should  be  made  in  the  Bill.
 ह्

 थी  हुमायूँ  कबीर  :  माननीय  मंत्री  के  टिप्पणों  के  यह  चर्चा
 का

 tae  महत्व  gt  रह  गया  उन्होंने  स्वयं  कहा  g  किलो  अन्य  समितियों  द्वारा  अरपना  अध्ययन

 कर  लेने  के  पश्चात्  ही  कोई  निर्णय  किया  जा  सकता

 जब  कभी  भी  बड़े-बड़े  उद्योग-गाहों  का  निर्माण  होता  है  वहाँ  पर  कुछ  त्रुटि  हो

 जाती  परन्तु  उनकी  चर्चा  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  जहाँ  तक  बिड़ला  बन्दूकों  का  प्रदान
 ्

 है  स्वतंत्रता  से  पुत्र  उन्होंने  स्वयं  को  स्वतंत्रता  संग्राम  से  सम्बन्धित  रखा  था  कौर  उसके
 परमाणु

 उन्होंने  भारतीय  व्यापार  को  अरन्य  देशों  में  फलाया  परन्तु  इस  समय  हमारे  समक्ष  प्रदान  यह

 हैं  कि  एकाधिकार  की  प्रवृत्ति  शौर  घन  के  जमाव  को  किस  प्रकार  रोका  जाये
 ?

 जब  लाइसेंस

 देने  संबंधी  नीति पर  सरकार का  नियंत्रण  ह  तो  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  दोष  नहीं  दिया  जा  सकता

 धन  के  जमाव  तथा  एकाधिकार  के  विकास  की  पूर्ण  जिम्मेदारी  सरकार  पर  ह

 मेरे  विचार  से  इसका  मुख्य  कारण  गलत  आयोजना  डा०  हजारी  ने  wt  प्रतिवेदन

 मं  कहा  हू  कि  प्रशासनिक-व्यवस्था  से  अधिक  प्रभावशाली  हो  गई  इस्

 पथ्य  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती ।
 जब  कुछ  श्राथिक-शक्तियाँ  प्रभावशाली  हो  जाती  हैं  लो

 ह
 ~

 उनक  मान्यता  देनी  ही  पड़ती  शर  देश  की  नीति  को  इसਂ  प्रकार  मोड़ना  पड़ता  है
 ससे कि  एकाधिकार  तथा  धन  का

 जमाव  न  हो  और  साधारण  व्यक्ति  को  उससे  लाभ  परन  at

 कार  ने  ऐसा  नहीं  किया

 1052.0
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 7  माघ  196  औद्योगिक  आयोजन  तथा  लाइसेंस  देनें  arargy
 8.0

 a
 नीति  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  year

 मारिन

 यह  सच  है  कि  sto  हजारी  ने  प्रतिवेदन  में  प्राथमिकता  सूची  बनाने  का  सुझाव  दि

 परन्तु  मेरे  विचार  में  इस  मामले पर  भ्रमित  सावधानी
 से

 विचार  करने की  गुंजायश

 यदि  बड़े  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  क्षेत्रों  को
 निश्चित  कर  दिया  जाये  तो  धन  के  जमाव

 तथा  एकाधिकार  के  विकास  की  समस्या  पर  काबू  पाया  जा  सकता  उदाहरणतया  बिजली _

 के  उत्पादन
 को  चाहे  वह  मझे  शक्ति  अथवा  तापीय  अथवा  बड़े  पैमाने  के  उद्योग

 में  ही  सम्मिलित  किया  जाना  इसी  प्रकार  लोहा  तथा  इलैक्ट्रोनिक्स

 परिवहन  तथा  बैकिंग  को  भी  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  में  सम्मिलित  किया  जाना  यदि  इन

 सब  उद्योगों  को  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाया
 जाता

 होते  धन  के  जमाव  त्या  एकाधिकार  की  समस्य

 को  दूर  किया  जा  सकता

 जहाँ  तक  सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  हू  इसका  अथ  यह  नहीं  जाना  चाहिये
 f

 ह

 उस  पर  सरकार  का  शत  प्रतिशत  स्वामित्व  इस  सम्बन्ध  में  समूचे  fear के  दु  टिकोण  ्य

 .  परिवर्तन  gar  स्वामित्व  तथा  नियंत्रण  को  पृथक-पृथक  किया  गया  कुछ  मामले क में  तो
 faq
 f

 ऋण  शौर  प्रबन्ध  को  ही  पूरक-पृथक  थों  में  सौंपा  गया  gl  गर्त  हमें  थी  सरकारी  क्षेत्र

 कौ  व्याख्या  में  परिवर्तन  करना  भ्रम  सरकार  अधिकांश  देयर  ७  पासਂ  रखकर

 TT  जनता  को  दे  सकती  इसी प्रबन्ध का  पुरा  कार्य  नौकरशाही पर  नहीं  छोड़  दिया  जान

 so  यही  सुत्र  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  में  भी  अपनाया  जा  सकता

 डा०  हजारी  के
 प्रतिवेदन

 में  एक  ग्रन्थ  बहुत  meg  सुझाव  दिया  गया  उन्होंने  कहा

 कि  marta  अनिवार्य  तथा  निर्देशात्मक  दो  प्रकार  के  लक्ष्य  निर्धारित  fe  जाने

 यदि द  इसके  साथ  डा०  हजारी  के  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  कि  लाइसेंस  देने  x

 सम्पूर्ण  प्रक्रिया  को  समाप्त  कर  दिया
 जाये

 तो  इससे  छोटे-छोटे  उद्यमियों  को  भी  अवसर

 होता  यह  है  कि
 जब

 कभी
 भी  कोई  लाइसेंस  के  लिए  श्रावेदन-पत्र  देता  है  तो  उसको  aa

 कि
 थ  फार्म  को  भरना  है  जिसे  बड़े-बड़े  उद्योगपति  तो  पुरा  कर  लेते  हैं  परन्तु  छोटे-छोटे

 ्  ्
 ि को  बड़ी  कठिनाई  होती  उन  फार्मों  में  माँगी  गई  बहुत  सी  जानकारी  सनावद

 होती

 जहाँ  तक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  का  सम्बन्ध  है  इसमें  बहुत  कठिनाई  होती  ae
 चार

 व
 तो  लाइसेंस  प्राप्त  करने  में  वर्षों  लग  जाते  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  पश्चात  उसको

 mite  समितियों  में  भेजा  जाता  बड़ी  फर्म  तो  यह  सब  कुछ  कर  सकती  हैं  परन्तु  नए

 ....  उद्यमी यह  कार्य  नहीं
 कर  सकते  लाइसेंस  प्रणाली  को

 समाप्त  करने  से  नए
 लोगों  को

 ट
 हन

 जहाँ  तेज  बैंकों  का  set  है  जैसा  कि  मने  कहा  बैंकों  पर  एक  प्रकार  का  सामाजिक  free

 होना  सरकार  को  बैंक  पुर्णतया  अपने  हाथ  में  नहीं  लेने  चाहि  अन्यथा  इसके  धन  के

 कि दुरुपयोग  से  श्री-व्यवस्था  को  गम्भीर  खतरा  उत्पन्न  हो  सकता  मेरे  विचार  में  राज्य  के

 नियंत्रण  श्र  गैर-सरकारी  नए  उद्यमियों  को  श्रमिक  सहायता  उपलब्ध  की  जा  स
 ती

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जिससे  कि  नए  उद्यमियों  से

 एक
 निहित

 अनुपात  से  धन  प्राप्त  हो

 थ  ्
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 ी

 केम  की  को डा०  हजारी ने  अपने  प्रतिवेदन में  एक

 ते  करने  का सुझाव दिया  अभी  तक  25  लाख  रुपए  तक  की  परियोजनाओं के  लिए  लाइसेंस

 छेने  की  झावदयकतोा नहीं

 ः  राष्ट्रीय  साधनों  का  उपभोक्ता  मध्यम  तथा  उद्योगों  पर  अधिक  भाग  व्यय

 किया
 जाना  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  के  स्थान  पर  पुराने  इस्पात  संयंत्रों  का  विकास

 fie
 जाना  चाहिये  इन  सुझावों  को  क्रियान्वित  करने  से  धन  के  जमाव  तथा  एकाधिकार के

 कना  सम्भव  होगा  कौर  अनक  लोगों  को  रोजगार  भी  प्राप्त

 en

 रो  डा०  मेल कोटे  )  :  इस  समय  चर्चा  का  विषय  बिड़ला  बन्ध  नहीं  इस —

 चर्चा  का  विषय  सरकारी  नीति  तथा  सरकार  द्वारा  बनाये  गए  सिद्धान्त  तथा  उनकी  क्रियान्विति  क

 प्रश्न

 डा०  हजारी  ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  में  कुछ  फर्मो  का  उल्लेख  कर  एक  विद्वेष  फर्म  के  साथ

 fa  या  इस  प्रतिवेदन  पर  हम  इसਂ  कारण  चर्चा  कर  रहे  हैं  क्योंकि  इसमें  कुछ  मूल  प्रदान  पन्त re

 el
 a

 ca  एकाधिकार  कौर  धन  के  जमाव  का  प्रशन  पहले  भी  कई  बार  उठाया  जा  चका

 पम  लगभग  7,000  बड़े  उद्योग हैं  झ्र  23,000  aaa  24,000 छोटे  उद्योग  बड़े  उद्योगों

 लगभग  80  प्रतिशत  भर  छोटे  उद्योगों  में  लगभग  20  प्रतिशत  पूंजी  लगी
 हुई  7,000  के  |

 लगभग  बड़े  उद्योग  175  उद्योगपतियों  द्वारा  ही  चलाये  जा रहे  इन  लोगों  के  पास
 arf  a

 का  जमाव  हो  रहा  इसलिए  हमें  मुख्य  रूप
 से  इन  कुछ  लोगों  के  हाथों में  बढ़ते  हुए  एकाधि का

 को  रोकने  पर  विचार  करना  चाहिये  |
 क

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  2200  करोड़  दुसरी  योजना  में  7,000  करोड़  रुपए

 तथा  तीसरी  योजना  में  10,000  करोड़  रुपए  की  पूंजी  लगाई  गईਂ
 परन्तु

 अनेक  उद्योग
 थ

 थ
 क  तथा  अधिकांश  पूंजी  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  लगाई  गई  परन्तु  फिर  भी  यदि  एकाधिकार

 ........
 आपराधिक  शक्ति  का  कुछ  हाथों  में  विकास  gar  ह  तो  उसके  लिये  सरकार  ही  जिम्मेदार

 हजारी  at  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा हूं
 कि  सरकार

 ने
 बुद्धिमत्ता  से  कार्य  नहीं  किया परन्तु  फिर

 _  भी  में  कहूँगा  कि  यदि  ये  उद्योगपति  समुचित  ढंग  से  उद्योगों  का  विकास  नहीं  करते  तो

 1962 में  चान  के  तथा  19685 में  पाकिस्तान के  का  सामना  नहीं कर  सकते थे  ।  इन
 ह

 उद्योगपतियों ने  देश  से  बाहर भी  य  उद्योग  स्थापित  किए  हमें  इस  बात  का  श्रेय  इन  लोगों  को  देना

 ae  परन्तु इस  सबके
 साथ

 में  यह भ  कहूँगा  कि
 सरकार

 ने  एकाधिकार  की प्रवृत्ति को  न  रोक

 द  _  कर  एक  भारी  भूल  की  सरकार
 mR gt ni Wa  इस  सम्बन्ध में  विचार कर  सुधार

 करना
 इस  बारे में  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  कि  नीति में  क्या  परिवहन  करने  की  प्रा वश्य कता  है  ?

 डा०  हजारी ने  प्रनक  सुझाव  दिए  उन  पर
 विचार

 करना  हमारा  काम  में  महसुस

 थ
 करता  हूँ  कि  यदि  सरकार  स्वयं  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  कुछ  निष्कर्ष  निकाल  कर  हमारे  समक्ष

 रखती
 तो  हम  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के

 लिए
 अच्छी  स्थिति में  इस  बात  प

 विचार  करना  ह  कि  कया  वर्तमान नीति  ठीक  है  अथवा  इसमें  कुछ
 करने

 की  अवर  यकता

 यदि  मंत्रिमंडलीय  उप-समिति  अथवा  प्रो०  देकर की  श्रष्यक्षता  में  नियुक्त  समिति  के
 निष्कर्ष

 हमारे  समक्ष  रखें  जाते  तो  चर्चा  अधिक  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकती  थी
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 औद्योगिक  आयोजन  तथा
 लाइसेंस

 देने  कलि 17  1889  )

 नीति  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में
 प्रस्ताव-जार ह

 ri  Ram  Avtar  Sharma  (Gwalior)  We  should  keep  three  things  in  our  mind

 i dering  the  report  of  Dr.  Hazari.  First  ofallthis  report  is  one  man’s  job.  He  may  be  a  good
 nomist  but  he  cannot  claim  to  have  full  knowledge  of  all  industries,  big  as  well  as  smal].  Further

 प
 Hazari  has  himself  stated  that  adequate  material  was  not  supplied  to  him  for  preparing  the  a  ्

 report.  Therefore  it  15  110  use  of  considering  the  report  which  is  based  on  incomplete  material

 As  several  hon.  Members  have  stated  our  licencing  system  is  not  functioning  properly.  Dr

 Jazari  in  his  report  has  mentioned  the  names  of  few  industrialists  to  whom  licences  have  been

 is  d.  So  there  is  no  doubt  that  some  big  industrialist  such  as  Birlas  and  Tatas  have  been  grante

 lic  ces  but  what  we  have  to  see  is  this  whether  these  licences  can  be  utilized  by  sma

 en  eprenurs.  Huge  plants  such  as  Aluminium  and  paper  factory  set  up  by  the  Birlas  could  ni

 be  tablished  by  the  small  entreprenurs,  Further  we  should  remember  that  our  licencing  syste
 A  lot  of  verification  is  made  before  the  licen is  101  8  simple  system.  It  is  complex  one

 is  ued

 Dr.  Hazari  in  his  report  has  also  mentioned  the  number  of  Gujraties,  Bengalis,  M:  Varis
 etc  whom  licences  have  been  issued.  Thiswillspread  communalismin  the  country  feel

 that 1 Dr.  Hazari  is  some  what  prejudiced  to  Birlas.  I  would,  therefore,say  that  there  is  :  need

 tu  -uss  this  report  in  House.  We  are  wasting  our  time  since  yesterday.

 disc s So  far  as  public  sector  industries  are  concerned  about  3,000  crores  of  rupees  have
 aa sted.  We  are  getting  a  return  of  only  0.5  percent  whereas  Birlas  and  Tatas  are

 getti
 ve tur  n  of  about  10  and  9  percent  from  their  investment.  This  is  how  the  public  sector

 indu  tries

 running  at  present.  It  should,  therefore,  be  admitted  that  these  industrialists  know  |  art

 running  the  industries.  In  this  conection  I  would  also  quote  that  the  share  valueof  the
 paper

 ory  in  Andhra  Pradesh  was  very  low  before  it  was  handed  over  to  Birlas.  But  as  soon
 clas  took  overthecharge  of  the  factory  its  share  value  went  up  by  40  percent.  Therefore

 is  proved  that  persons  responsible  for  running  public  sector  industries  lack  the  requisite  art

 Many  things  have  been  said  about  the  nationalisation  of  banks.  The  main  point  is  whethe

 कि
 anks  should  advance  money  to  those  who  have  little  profit-earning  capacity  or  to  those  च्

 rns  more.  This  discussion  unfortunately  has  passed  the  limits.  Much  has  been  said  agair  fo

 particular  individuals  which  should  not  have  been  said.  So  this  discussion  has  gone  bey
 he  scope  of  the  subject.  It  appears  that  the  report  has  been  prepared  to  defame  the  Bir

 श्री  हिम्मतसिहका  :
 प्रतिवेदन  पर  ब्यौरेवार  चर्चा  की  गई  gt  बिड़ला  ay

 १  विभिन्न  उद्योगों  के  लिए  जिनकी  देश  को  झा वद यकता  थी  अनेक  आवेदनपत्र
 आयात

 ल  गी  अब  देश  में  निर्माण  हो  रहो gl

 अरब  प्रदान  यह  है  कि  एक  ही  फर्म  को  इतने  लाइसेंसਂ  देने  के  क्या  कारण  इस  स

 में  मेरा  कहना  है  कि  देश  के  wea  बड़े  उद्योग-गृहों  ने  उद्योग  लगाने
 में

 रुचि  नहीं  ते

 विशेष  Ga  को  दोष  नहीं  दिया  जा  उन्होंने  अनेक  उद्योग  स्थापित  किए
 हैं

 के

 बहुत  श्रद्धा  काम  कर  रहे

 साम्यवादी  सदस्यों  नें  यहं  दिखाने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  बिड़ला  बन्धुआें  ने

 हन gre  करनें  के  सरकारी  अधिकारियों  को  प्रभावितਂ  किया  परन्तु  इस  बारे  में  में
 माष .....  ०  2

 चाहता  हूँ  कि  केरल  में  लुगदी  बनाने  के  लिए  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिय े|  किसने
 ग

 भाषित  किया  समूचे  विश्व  में  बाँस  पील ेदी  बनाने का  पहुं  अपनी प्रव भव  र  का  ऐक

 क  ह
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 a  a Motion  Re:  Reports  of  Industrial  1  7  raalguna,  1889  (Saka)

 nning  and  Licencing  Policy—contd
 ee  os  हक  2

 =  कारखाना  इस  कारखाने की  स्थापना क  लिये
 करत

 कुदन  विफल  बन्धुआें
 को

 क  क  विद्वेष  दावतो  की  tana  की  इसका  कारण  यह  हूं  कि  वह  जानते  थे  कि  बिड़ला
 ब

 ब  के

 अतिरिक्त  अन्य  कोई  ऐसा  कारखाना  स्थापित  नहीं  कर  सकता

 प्रतिवेदन में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  गई  कि  बिड़ला  बन्धु  ने  अन्य  उद्यमियों  मार्ग में

 श्रंडचेन  डाली  सरकार  द्वारा  चलाई  गई  अनेक  वित्तीय  संस्था  द्वारा  छोटे-छूटो  २.५ त्र  करे

 ar वित्तीय  सहायता  दी  गई  प्रतिवेदन में  लाइसेंस  देने  की  अनेक  त्रुटियों  की  कौर  ध्यान

 गया  सरकार  को  इस  बारे  में  कार्यवाही  करनी

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur):  The  Birla  family  has  played  a  remarkable

 in  educational,  religious,  social  and  economic  spheres  of  our  country.  Many  big  educational
 instis tutions  such  as  Banaras  Hindu  University  and  Vallabh  Vidhyanagar  Anand  have  been  estal

 ed  with  their  help.  Not  only  in  this  country  buteven  in  other  countires,  such  as  Nepal,  C  on,
 Burma.  Thailand  they  have  established  many  religious  as  well  as  educational  institutions  They

 have  always  aimed  at  establishing  culturalunity.  Itis,  therefore,  really  unforturate  that  such

 family  has  been  picked  up  for  unfair  criticism,

 So  far  as  public  sector  industries  are  concerned  about  3,000  corres  of  rupees  have  b

 invested  therein.  But  the  rate  of  return  ist  to  1  per  cent,  whereas  in  the  private  sector  the  te

 of  return  on  the  capital  is  6  to  8  per  cent.  Thisshows  their  efficiency.Moreover  we  want  id
 industrialisation  to  solve  the  problem  of  unemployment.  Even  now  about  50  thousand  er

 sineers are  unemployed

 So  far  as  nationalization  of  banks  are  concerned,  it  should  be  realised  that  n

 Life  Insuran portion  of  the  capital  of  the  banks  is  already  under  the  control  of  Government

 i  funds,  Postal  Saving  funds  are  also  at  the  disposal  of  the  Government.  Very  little  remains  fo

 the  use  of  the  common  man.

 Dr.  Hazari  has  himself  admitted  in  his  Rezort  that  Birlas  have  an  important  place  in  the

 develpment  of  the  country.  It  has  been  stated  in  this  Report  that  9,000  iicenes  have  been  issued

 during  the  last  10  years  and  according  to  Monoply  Commisson’s  Report  Birlas  have  got  only  151

 licenses.  Then  there  are  relations  of  Birlas  also.  in There  are  24  1811  people  who  are  working 1
 the  industries  establisked  by  Birlas.  We  sk.ould  appreciate  the  work  being  done  by  Birla  family
 Moreover  it  has  been  statedin  Hazari  उर  011  that  minimum  amount  of foreign  exchange  is  being
 used  by  the  industries.1f  we  criticise  Birlas,  who  are  playing  significant  rolein  the  development
 of  the  country,  then  otker  industrialists  would  be.discouraged,  especially  when  we  want  to  ens

 courage  industries  in  our  ccuntry.  If  we  do  not  industrialise  our
 country,  our  engineers

 and  other
 a trained  personnel  would  remain  unemployed.
 a

 Dr.  Hazavi  has  himself  admitted  in  his  Report  that  the  data.  collected  by  ,  him  was  partial,  __

 incomplete  and in  some  cases  not  fully  reliable.  He  has  submitted  a  partial  report  in  thelightofthe
 working  of  one  business  house.  There  should  have  been  a  comparative  study  of  the  situation

 taking  into.account  other  business  houses  as  well,

 We  want  to  establish  unity  in  our  country  but  in  this  Report  it  has  been  stated  that  so  mam
 licences  have  been  issued  to  Marwaris,  Bengalis,  Punjabis  and  Sindhis.  This  generates  provil
 cial  feeling.  I  would  request  the  hon’ble  Minister  to  see  that  while  submitting  such

 en eports  narrow  outlooks  should  not  prevail.  Today  if  industrialistion is  discouraged  ther  it wil]
 be  possible  for  us  to  protect  the  country.I  think  Government  would  consider  this

 च  (021.  keep- hee  riew  this  background,

 काक भचक 1056
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 औद्योगिक  प्रायोजन  say
 लाइसेंस

 देने  सर ल

 नीति
 के  प्रतिवेदनों  के  बार  में

 प्रस्ताव  जारी

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  a  अली  अहमद )  :  हजारी  रिपोर्ट

 ae  घण्टे  तंक  की  गयी  wal  बहुत  लाभप्रद  सिद्ध  इस  चर्चा  के  मानन

 सदस्यों  ने  कुछ  महत्वपूर्ण  सुझाव  fer

 ः  क

 कर

 हमारी  औद्योगिक  नीति  का
 उद्देश्य

 हमारे  देश  में  उद्योगों  की  प्रगति  इसी  उद्देश्य

 छ  मागं दर् दक  सिद्धान्त  बनाये  गए  इन्हीं  मागं दर्शक  सिद्धान्तों  के  अनुसार  कुछ  सहो  ......

 सरकारी  क्षेत्र  में  रखा  गया  इसके  अतिरिक्त  कुछ  भरकर  उद्योगों  का  विकास  सरकारी
 ई

 गर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  होना  था  कौर  कुछ  ऐसे  उद्योग थे  जिनका  विकास  केवलਂ  गर-सरकार

 क्षेत्र  में  होना  ati  ay  1952  से  हम  इसी  नीतिਂ  पर  चल  रहे  परन्तु  तब  जब  हम  उन

 सिद्धान्तों  पर  विचार  करते  हैं  तो  वे  परस्पर  विरोधी  दिखाई  देते  हैऔर  जिन  उद्देश्यों  के  लिये

 सिद्धान्त  बनाये  गए  थे  उनको  वे  पुरा  नहीं  कर  इन  सिद्धान्तों  में  प्रो  तो  यह  कहा

 गया  था  कि  हमें  देश  में  बड़े  कारखाने  लगा  कर  after  औद्योगिक  fasta  करना  ह  परतु

 कौर  यह  कहां  गया  था  कि  हमें  छोटे  कारखानों  की  भी  उपेक्षा  नहीं  करनी  उसी  अनोद

 गीत  ति-संकल्प  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  प्रादेशिक
 ग्र संतुलन

 का  भी  ध्यान  म॑  रखा
 ज ः

 aq

 चाहिये  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  से  पता  चलता है
 कि  उन

 सिद्धान्तों  में  परस्पर  घिर  ्

 dt  इसलिये  यदि  किसी  दिशा  में  कुछ  गड़बड़  हुई  हू  तो  उसके  लिये  लाइसेंसਂ  सम्बन्ध  तति

 ह  नहीं  बल्कि ये  सिद्धान्त  भी  उत्तरदायी

 यह  कहना  गलत  हू  कि  किसी  कॉग्रेस  सदस्य  के  कहने  पर  डा०  हजारी  की  नीय  की

 थी गयी  थी  ।  डा ०  हजारी  की  नियुक्ति  योजना  आयोग  वैतनिक  सलाहकार  केरूप में
 की  ग

 उन्होंने  भ्र पना  प्रतिवेदन  सोज सा  अयोग  को  भेजा  सरकार  को  नही ं|  थि
 प्रविष्टि

 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  कहना है  कि  डा०  हजारी  अपने  विचारार्थ  विषय  से

 बाहर  चर
 इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  स्वयं  लिखा  है

 कि  औद्योगिक  योजना
 कौर  लाइसेंस

 नी

 ति
 पर

 उन्हें
 विचार  करना  ये  दोनों  क्षेत्र  योजना  श्रायोंग  के  औद्योगिक  तथा  खनिज  विकास

 | डिवीजन

 की
 सलाह  सै  उनके  विवेक

 पर
 छोड़

 दिये  गए  इसलिये  इसਂ  सम्बन्ध oral
 आलोच

 ब रना  म्रनूचित  यहं  सम्भव  ह  कि
 हम

 उनकी  कुछ  बातों  से  सहमत न  हों  परन्तु  उनकी  इ

 प्रकार  आलोचना  करना  ठीक  नहीं

 जहाँ  तक  प्राथमकताप्राप्त  उद्योगों  में  पूंजी  लगाने  का  यह

 हूँ  कि
 कुछ  सीमा  तक  वहू  उद्देश्य  पूरा  हो

 गत  तीन  योजनाओं की  अवधि में

 देश  के  उद्योगीकरण  के  कार्य  में  उल्लेखनीय  प्रगति  की  मूल  विशेषकर  मशीनें  बनाने

 वाले  रसायनिक  उद्योग  भ्र ौर  कई  प्रकार  के  उपभोक्ता  उद्योगों  का  विकास  gar  gt  सनत
 an

 हमारी  नीतियाँ  तथा  दृष्टिकोण  इस  दिशा  a  सही  रही

 कुछ
 माननीय  सदस्यों  ने  हमारी

 आलोचना
 की  है  रि  सरकारो  आप  की  अपना

 सरकारी  क्षेत्र  में  प्रतीक  पूजी  लगाई  गयी  म
 सभा

 को
 बताना  चाहता  हूँ  कि  पहली

 पंच वर्ष
 द

 योजना

 कौ  gate में  सरकारी  क्षेत्र  में  260  करोड़
 qa

 योजना में  770  करोड  रुए
 पए  प्रौढ़

 किपूर  योजना  में  लगभग  (1330  करोड़ ड  रुपए  लगाये  गए  इंसी  कालावधि में

 ्
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 ee

 a

 क्षेत्र  में  338  850  करोड़
 CLS)

 ये  गए
 थ्ख्

 चौथी

 2650  करोड़  रुपए  लगाय  जायेंगे ।

 थ

 जहाँ
 तक  एकाधिकार  का  प्रबल  हमें  यह  देखना  है  कि  क्या धन  axe  afer कु

 ही

 व्यक्तियों  में
 में  केन्द्रित

 होती
 जा  रही  है  जो  लोकप्रिय  के  लिये  हानिकारक  है  ?  एकाधिकार  के

 सर

 प्र हमें  इस  संदर्भ  में  विचार  करना  यहं  एक  नीति  सम्बन्धी  wer  हमें  विभिन्न

 रिक  संस्थानों  की  गतिविधियों  कौर  उनकी  सफलताओं  के  आधार पर  यह  विचार  करना  हैं  कि

 दि  कोईਂ  व्यापारिक  संस्थान  इस  अवस्था  तंक  पहुँच  गया  है  कि  ae  अपने  धन  का  प्रयोग  लोक
 कशाकश

 हत  में

 नहीं

 करता  तो  सरकार  उसकी  जाँच  करेगी  दौर  ga  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये  कार्यवाही

 क  लाइसेंसਂ  प्रणाली  की  जाँच  के  लिये  देकर  समिति  की  नियुक्ति  की  गयी

 क
 समय-समय  पर  स्वयं  ला  सेंस  प्रणाली  पर  विचार  करती  रही

 है
 वर्ष  1964  लाइसेंस  जारी

 थ

 क्र रन  के  स्थान  पर  श्रामण्य-पत्र  जारी  करने  श्रासम्भ  कर  दिये  इस  प्रण ली  के  अ्रधीन

 पत्र  की  कालावधि  6  महीने  क  होती  यदि  इसी  कालावधि  में  कार्यवाही  नहीं  की  जाती

 a aga  पने
 रद  हो  जाता

 at  इस  पत्र की  कालावधि  बढ़ाने के  लिये  सम्बन्धित  व्यक्ति क

 लिखना  पड़ता  है  शौर  साथ  में  यह  भी  बताना  पड़ता  है  कि  उसने  निश्चित  कालावधि में  कार्यवाही  क

 क
 क्यों  नहीं  की  ?

 कुछ  विशेष  परिस्थितियों  को  छोड़कर  यह  कालावधि  नहीं  बढ़ायी  गयी

 ह
 ं

 श्राचायं  कृपलानी  ने  कहा  था  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  cea,  बंगलौर  में  3  करोड़  रुपए  के

 .  मूल्य
 की

 वस्तुएँ  जमा
 हो

 गयी
 हैं  और इस  कारखाने  का प्रबन्ध  उचित  ढंग  से  नहीं  किया  जा

 रहा  यदि  इसਂ  कारखाने  में  उत्पादन हो  रही  मन्दी  के  कारण  या  क्रय-श्रादेशों  की

 के  कारण  उस  सामान  की  बिक्री  नहीं  हुई  तो  इसमें  कारखाने  का  दोष  नहीं  कहा  जा  सकता  | | वर्ष

 1966-67  में इस  कारखान ेने  कई  लाख  का  लाभ  ग्रसित
 किया

 ्  का  प्रयत्न  कर  रहे  ब
 थ

 हम  इन  वस्तुओं  को

 कु  मानवीय  सदस्यों  ने  यह  आपत्ति  उ  hg  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  कारखाने  जितना

 थ
 थ

 लाभ  जीत  कर  रहे  है  उतना
 सरक  क्षेत्र  के  कारखाने  नहीं

 कर  इसਂ  सम्बन्ध
 में  इस

 का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  कि  सरकारी  क्षेत्र
 के

 कारखाने  केवलਂ  लाभ  जीत  करने  के

 ही  नहीं  बल्कि  सामाजिक  seat  की
 इति

 के  लिये  भी  स्थापित  किए  गए  |

 सरकारी  क्षेत्र में  कारखाना  स्थापित  करने  के  साथ  नगर  तथा  स्कूल  ग्राही  wea  सुविचारों

 की  व्यवस्था करने  पर  भी  काफी  धन  बचें  किया  जाता  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार
 की  कोई

 व्यवस्था  नहीं  की  लाभ  श्र  हानि  का  विचार  करते  हुए  हमें  इस  खच  को  भी  ध्यान  मे

 क् रखना
 चहिए  ।

 फिर  सरकारी  क्षेत्र  में  प ूजगत  वस्तुएँ  तैयार  की  जाती  हैं  जब  कि  गेर-सरक सरकारी  क्षेत्र

 के  उद्योगों में  उपभोक्ता माल  तैयार  किया  जाता

 छोटे  पैमाने
 के  उद्योगों

 कै
 संम्बंन्घं

 में  पहली  योजना  के  दौरान 5  करोड़  रुपए की  वस् थी ब
 यी  थी  जिसे  तीसरी  योजना  में  बड़ा  कर  114  करोड़

 ere  कर  दिया  गया  सरकार
 att  के  उद्योगों  को  सदा

 प्रोत्साहन  देती
 रही

 छोटे  पैमाने
 के  उद्योगों

 के
 संरक्षण  के

 का
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 a

 थ  द  प्र विलम्ब नीय  लोक-महत्व  के 17

 18.0

 89

 विषय  की  कौर  ध्यान  दि  7.0
 कला  ally

 > लिये  उਂ  om  अधिनियम  का  उपयोग  किया  जा  रहा  ष  at  इसਂ  क्षेत्र  के  लिये  4  उद्योग  आरक्षित

 ।

 a

 भ
 हमारा  उद्देश्य  उद्योगों  का  विकास  करना  जहाँ  भी  कोई  गलती  होती  है  हम  उसमें

 ई  थार  करने  के  लिये  तयार  इस  प्रतिवेदन  पर  तथा  प्रो०  देकर  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  पर  हम

 लये  कोई इसी  पुष्टि  से  विचार  यह  कहना  भ्रनुचित  है  कि  थककर  समिति  को  कार्य  करने  को  लि

 f दिया  नहीं  दी  गयी  उन्हें  सब  प्रकार  की  सुविधाएं  दी  गयी  हैं  कौर  करने  क

 काफी  कर्मचारी  भी  दिए  गए  उन्हें  जब  भी  किसी  कठिनाई  का  सामना  करना
 = A

 उनकी  शिकायतें  दूर  की  गयी  हैं  ।

 wt  स०  कुण्डी  :  म॑  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या  |
 प्रस्तुत  करता  हुँ

 अध्यक्ष  हारा  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या  1  सभा  में
 मतदान के  में  रखा

 गया  तथा

 द
 rr
 कूत  हुआ  ।

 ‘The  motion  was  put  and  negatived.

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  में  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या  2  प्रस्तुत  करता

 ह
 ne -r

 >.  =

 ia  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  स्थान  q  स  भत्ता  संख्या  2

 तथा  भरवोकुत  हुआ  ।
 ह

 सभा  में  मतदान  के  लिय  रखा  गया

 motion  was  put  and  negatived.

 ...  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  तय  ति
 fra

 es  |  न

 —¢  YALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC
 क MPORTANCE

 चोरी  दूतावास  के  लाल  रक्षकों  दारा  पुलिस  कांस्टेबल  का  कथित
 t

 विषय att  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  में  पहले  ही  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  उपलों

 की  art  दिला  चुका  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  दे ं।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  हमें  दिल्‍ली  प्रयास  ने  सू

 दी  है  कि  1968  को  कांस्टेबल  घनश्याम  प्रसाद  कौर  राम रिछपाल  सिहं  सरदार  पटेल

 मार्ग  पर  रेलवे  कालोनी  में  गत  की  ड्यूटी  से  चाणक्यपुरी  थाना  को  लगभग  3  बज  कर  |

 मिनट पर  लौट  रहे  उन्होंने  वर्दी  पहनी हुई  थी  ।  उन्होंने  छोटा  मार्ग  अपनाना  वह

 चीनी  दूतावास  के  ज़हमते  से  हो  कर  जब  दोनों  कांस्टेबलਂ  चीनी  दूतावास  के  अहाते  से  बाहर

 निकल  चुके  थे  तो  चोरी  दूतावास  के  गेट-कॉपर  वीर  बहादुर  ने  उन्हें  वापिसਂ  उनमें  से

 श्री  घनश्याम  प्रसाद ने
 उसकी

 बात  मान
 ली

 भर  वह  गेट-कीपर  के  कमरे  में
 दाखिलਂ  ्  तब

 ट-कीपर  ने  उसे  ज़बरदस्ती  रोके  शीघ्र  ही  कुछ  चीनी  तथा  अन्य  लोग  उसे  दूतावास  के

 भ्रमर  ले

 _..  लगभग  5.15  बजे  म०  पृ०  पर  उस  क्षेत्र
 के  थानेदार

 नें
 दूतावास

 के  दुसरे  =

 बहादुर  से
 कहा  कि  अन्दर  चीनियों  को  सूचना  दे  दो  कि

 सब-डिविजनल  मजिस्ट्रेट  तथा
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 Calling
 ttention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance

 a

 1889  (Saka)

 ——
 pontine  ए  न्यारे

 सनत a  पुलिस  अधिकारी  रोके  गए  कांस्टेबल  के  सम्बन्ध  में  बातचीतਂ  करना  चाहत

 ह समय  बाद  उसने  जाकर  बताया  कि  चीनी  स्थानीय  अधिकारियों  से  बातचीत  नहीं  करेंगे  ।

 थ
 दैनिक-सायं  मंत्रालय  के

 साथ  इस  मामले  में  बातचीत

 शाम  के  लगभग  5  बज  कर  30  मिनट  पर  चीनी  दूतावास  ने  प्रोटोकोल  विभाग  को  2

 थ
 ay  कि  एक  घुसपैठ  उनके  दूतावास में  घस  star  है  जिसे  उन्होंने  पकड़  लिया है

 कौर वे

 erat  के  ऐसे  भ्रमणकारी  को  सौंपेंगे  जिन्हें  वे  जानते  वैदेशिक-कायें  मंत्रालय  के  प्रो  कोल

 fe विभाग ने  उन्हें  सलाह  दी  कि  चीनी  दूतावास  के  बाहर  जो  सुरक्षा  अधिकारी  है ंवे
 उसे  उन्हें  सौंप

 परन्तु  चीनी  दूतावास  के
 न  मानने  पर  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  ने  लगभग  6  बजे  दो  प्रोटोकोल

 अ्रघिकारी चीनी  दूतावास  में  परन्तु  7  बजे  तक न  तो
 उस  कांस्टेबल

 को  रिहा  किया  गया

 art  न  ही  ये  दोनों  भ्रमणकारी  वापिस  ales  फिर  वैदेशिक-कराये  मंत्रालय  से  चीनी  दूतावास  को

 _  लियोन  किया  गया  कि  पुलिस  कांस्टेबल  को  तत्कालਂ  छोड़  दिया  जाये  ।  इसके  बाजूद  भी  जब

 चीनी  बहाने  लगाते  रहे  तो  चोरी  के  कार्यवाहक  राजदूत  को  तुरन्त  वैदेशिक-कायम  मंत्रालय

 थ  के  लिये  कहा  तब  चौनी  दूतावास ने  मंत्रालय को  बताया  कि  वह  कांस्टेबल  अरह्ाते से बाहर चला से  बाहर  चला

 ्  या

 दोनों  कांस्टेबलों  ने  बताया  कि  उन्हें  पता  नहीं  था  कि  दूतावास  के  अ्रह्माते  से  जाना  भ्रनुचित

 स्पेशल  घनश्याम प्रसाद  ने  यह  भी
 बताया

 कि  उसे  पहले  चौकीदारों ने  फिर  चीनी  aaa

 के  भवन  के  इन्दर  बन्द  रखा
 उसे

 तब
 तक

 बाहर  नहीं  art
 दिया  गया  जब  तंक

 कि
 व

 लिख  कर
 देने  के  लिये  तैयार  नहीं  नानसरा

 fe
 वह  चीनी

 दूतावास
 में  पाया TI  उससे यह  ब

 वास  के  अन्दर  लिखवाई  गई  उस  पर  हस्ताक्षर  करवाये

 कांस्टेबल  रिछपाल  सिंह  के  शिकायत  करने  पर  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा 3

 अधीन  अपहरण  करने
 तथा

 ज़बरदस्ती  बन्द  रखते  का  एक  मामला  पुलिस
 ने

 किया
 हर्स

 BY  रोक
 7

 भारत  सरकार  ने  इसको  एक  गम्भीर  मामला  समझा  है  कौर  भारतीय  अघिकारी

 wat  क  ग  अवैध  कार्यवाही  करने  शौर  उससे  जबरदस्ती  एक  वक्तव्य  लिखाने  के  विरुद्ध
 र्

 ी

 वास  को
 एक  कड़ा  विरोध-पत्र  भेजा  गया

 ह

 पता  शो  सुरेखनाथ  द्विवेदी  :  यह  बहुत  ही  शेषनाग  घटना  राज  एक
 सुरक्षा

 कमरा

 को  पकड़  लिया  गया  तो  कल  किसी  मंत्री  का  भी  अ्रपहरण  हो  सकता  इस  देश  में  सुरक्षा  की

 .  कोई  व्यवस्था  नहीं  यदि  सुरक्षा  स्वयं  खतरे में  है ंतो  इस  देश की  रक्षा कौन  करेगा  ?

 रकार  को  तंक  फोन  के  सम्बन्ध  तोड़  लेने  चाहिये  उन्हें  चीनी  दूतावास  को  राज

 रियायतों  को  वापिस  ले
 चाहिये

 ।  जब  वे  लोग  हमारे  कानूनों  का  उल्लंघन  करते  हैं  तो  ्

 छूट  नहीं  दी  जानी  alert  में  पुछना  चाहता  हूँ  कि  उनमें  से  कुछ  को  गिरफ्तार  क्य  नहों

 =

 1  गया  ?

 बनकर  Lal  क  ब n  ~

 nit fatrt.
 ~ TaTT ——

 eye  विरुद्ध
 मुकदमा  दर्जे  कर

 लिया
 गया  है  कौर  कानून

 के  अनुसार  उस  पर  मुकदमा  चलाया  जायेगा |
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 1968  ः  प्र विलम्ब नीय  लोक-महत्व

 ि  रस

 विषय  की  आर  ध्यान

 ता

 थी  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी :  मेंने  यह  gard  कि  चीनी  दूतावास  हमारे  कानूनों  का  क्  TZ

 अलंघन  कर  चूका  है  इसलिये  क्या  सरकार  चीनी  दूतावास  के  अधिकारियों  को  दी  गयी  राजनयिक ग

 arad  वापिस  लेने  के  लिये  तैयार है  ?

 oft
 विद्याचरण  ब्यॉल  इस  समय  हम  इस  घटना  पर  चर्चा कर  रहे  में

 चीन
 गणतंत्र

 3
 के  साथ  राजनयिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  इस  के  माम  of

 (  व्यवधान )

 थी  रंगा  काकुली  )  :  सरकार को  यह  बताना  चाहिये  कि  क्या  बे  इस  a a  विचार

 करने  के  लिए  तेयार  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  राजनयिक  सम्बन्ध  तोड़ने  के  सम्बन्ध

 का  उत्तर  नहीं  दे  क्योंकि  यह  एक  बड़ा  मामला

 थी  समर  गह  :  प्रधान  मंत्री  को  इसका  उत्तर  देना

 श्री  पृ०  केंकटसुब्बाया  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  TF

 देने  वाली  सूचना  चीनी  दूतावास  द्वारा  पुलिस  के  एक  कांस्टेबल  के  के  बा  ०»  ग

 ं  ki
 दी  गयी

 थ ी
 क

 मंत्री  महोदय  ने  उसका  विशिष्ट  उत्तर  दे  दिया  है  कि  कानून  के  अ्रनुसार  कार्यवाही  की  जा  रही

 ्
 ् अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 श्री  qo  ला  सोंधी  :  दिल्‍ली  )  :  चीनियों ने  अन्तर्राष्ट्रीय  परम्परा  का  उल्लंघन  किया
 ह

 बहुत  हो  उत्तेजनात्मक  कार्यवाही  की  गृह-कार्य  मंत्रालय  कौर  वैदेशिक-काय  मंत्रा

 ea  घटना
 के

 लिये  उत्तरदायी  गृह-कार्य  मंत्रालय
 ने

 सम्बन्धित  पुलिस  अधिकारियों
 पर

 ् डाला  gt  क्या  सरकार  सही  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिये  संसद्  सदस्यों  की  एक  समिति

 अ कि

 रने  जायेगी  शर
 सरकार

 दोषी  राजनयिकों  को  तुरन्त  sa
 से

 निकाल  देगी  ?  क्या  सरकार

 नयी  सम्बन्ध  तोड़ने  के  सुझाव  पर  विचार  करेगी
 ?  क्या  पेकिंग  में  भारतीय  परिवारों  की  रक्षा

 सकती

 श्री  विद्याचरण  शक्ल :  किसी  व्यक्ति  को  कोई  धमकी  नहीं  दी  गयी  ।
 संसद  सदस्यों

 की

 समिति  बनाये  जाने  की  कोई  श्राव्य कता  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रथाओं  कौर  यहाँ  के  क  ८
 agers

 कार्यवाही  की  जा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मामला  किसके  विरुद्ध  दर्ज  किया  गया
 है

 ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  भारतीय  चौकीदार  के  विरुद्ध  यह  मामला  दर्ज  किया  va

 bs
 यह  रिपोर्टे  चौकीदार

 तथा  चीनी  दूतावास  के  कुछ  राजनयिकों  के  विरुद्ध  थी
 sl

 ग्रन्तरॉष्ट्रीय  प्रथाओं  शर  राजनयिक  उन्मुक्ति  के  अनुसार  इस  प्रकार  मामला  दर्ज  नहीं  किया

 जा  रिपोर्ट  करने  वाले  भझ्रधिकारी  ने  दूतावास  की  चीनी  लोगों  तथा  चौकीदार के  विरुद्ध

 मामला  दर्जे  किया  है  ॥

 Shri  इर  Tiwari  (Bettiah)  :  would  like  to  know  the  difficulty  in  arresting  th  persons

 Jetained  the  constable  in  the  Embassy  and  the  reasons  for  no
 tering  .

 2  case  against

 them  ?  Have  they  made  a  rrangem
 ent

 atrest  them
 ra

 a  eo द
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 Public  Importance  7  March,  1968 Calling  Attention
 to  Matter  of  Urger

 ———

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  I  have  lready  told  that we  are  taking  action  in  accorda-

 nee  with  our  law.

 द  श्री  स०  ला०  सोंधी  :  यह  झूठ  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  सभा  की  कायंवाही  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  चलानी  चाहिये ।  ss  न करने

 वालों  को  मेंने  दो-दो  या  तीन-तीन  बार  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  ह  )  में  महसूस

 रता  हँ  कि  यह  एक  गम्भीर  मामला  परन्तु  पीठासीन  श्रषिकारी  अपनी  राय  व्यक्त

 सकता |  मंत्री  महोदय  weal  का  उत्तर  देते  रहे  यह  सम्भव  है  कि  विरोधी  पक्ष  के
 क

 उनके  उत्तर  संतोषजनक  न  अब  पहले  श्री  तिवारी  के  प्रदान  का  उत्तर  दिया  जाना  चाहिये

 Shri  Vidya  Charan  Shukla :  As  already  stated  we  have  taken  serious  view  of  this  n  ६६८1
 and  we  shall  deal  with  it  with  utmust  stringency  but  in  accordance  with  the  intern

 ractices  and  laws  ional

 Shri  N.  Tiwari  Will.  the  Govrnment  inform  the  House  regarding  the  steps  aken  in
 115  matter  and  the  results  thereof  ?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  We  will  definitely  inform  the  House

 Shri  Kameshwar  Singh  Our  interests  have  not  been  protected  in  t  case  of

 achhativu  Our  Home  Minister  does  not  know  even  elementary  things  in  this  m  a

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  भ  सदस्य  को किसी  के  विरुद्ध  व्यक्तिगत  आरोप  नहीं  ल
 ह  चाहिये  ।

 Shri  Kameshwar  Singh  Iwantto  know  why  the  Home  Minister  did  not  make  a

 jatement  before  ?  Isit  a  fact  that  he  did  not  possess  any  information  in  this  regard

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  We  want  to  place  full  facts  before  the  House  HES  ot

 have  got  the  full  facts  we  cannot  do

 क  श्री  समर  माननीय  मंत्री  सदन  को

 गुमराह

 कर  रहे

 at  स०  ला०  यह  गम्भीर  मामला है  श्र हमें  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  उत्तर
 ह

 मल  रहा दूँ  क्या  सरकार  इसਂ  सम्बन्ध  में  की  ग्रान्दोलन  चाहती

 ay

 समर  पह  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  अभी  माननीय  मंत्री  ने  यह  बता

 उन्होंने  सभा  को  पूरी  जानकारी
 देने

 के  fag  प्रतीक्षा  यह  तथ्यपुर्ण  वक्तव्य  नहीं  है

 मामले  को  सरकार  सदन  में  नहीं  लाई  थी  बल्कि  इसਂ  मामले  को  सदस्य  ध्यान  आकर्षण  सुचना के आस
 रूप में  सदन  में  लाये

 प्रधान  अणु-शक्ति  योजना  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  इन्द्रा

 मंत्री  महोदय ने
 जो  कुछ  कहा  है  इसके  अलावा  मझे  कौर  कुछ  नहीं  कहूंगा  जैसा कि

 उन्होंने  उल्लेख  किया  कि  इन  मामलों  पर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कानून  कौर  देश  के  कानून  के  झुलसा
 a विचार  किया  जाता  जहाँ  तंक  राजनयिक  सम्बन्धों  को  तोड़ने  का  सम्बन्ध  इस  बारे

 ट सभा  में  चर्चा  की  जा  चुकी  है  कौर  इस  घटना
 से  इस  स्थिति में  कोई  परिवर्तन  नहीं  oer

 श्री  श्रमिकों  सभा  को  इसकी  जानकारी  कलਂ  दे  देनी  चाहिये  थी ।

 श्रीमती  इन्द्रा  गाँधी :  हम  भी  इसे  गम्भीर  मामला  समझते  यद्यपि  पुलिस
 नें  वहं

 ँ
 घुस  कर  गलती  की  थी  तथापि  चीनियों  को  इस  प्रकार  का

 ne
 व्यवहार  नहीं  करना

 चाहिये  था  सभा  को  इस  मामले  को  सरकार  के  ऊपर  छोड़  देना  arf

 - o_o
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 नेपाल
 म

 भू-स्खलन  तथा  बूढ़ी  गण्डक  नदी 17
 फागुन

 1889

 a  में  रुकावट  एड़  जानें  के
 att
 ena

 1  बढ़ो  गायक  नदी  में  रुकावट
 '

 नेपाल  में
 भू-स्खलन

 तथ

 के  बारे  में  वक्तव्य

 ढ़

 लागे ्

 ह
 STATEMENT  RE:  LANDSLIDE  AND  OBSTRUCTION  IN

 ‘THE
 RIVER  BURI  GANDAK  IN  NEPAL

 fear
 और  faa  मंत्रो  क० च्  wo

 प्राय  समाचार-पत्र  में  यह  खबर  छपी  है  कि  बूढ़ी  गायक  नदी  के  प्रवाह में
 भू-स्खलन

 |  पा पड़  गई  हर  कि  उत्तर  बिहार में  जान  व  मालਂ  को  खतरा  उत्पन्न  हो

 बि  सरकार  के  मुख्य  सचिव  तथा  सिचाई  व  बिजली  मंत्री  से  बातचीत  की  गई  झरी

 रकार  के  पासਂ  उपलब्ध  सुचना  के  अवसर  feafa  निम्न  प्रकार  स ेहै  द

 यह  भू-स्खलन  बूढ़ी  गण्डक  नदी  पर  नहीं  gar  है  बल्कि  नेपाल  में  काठमाण्डू  के  उत्तर-पशिचम

 लगभग  50  मोल  को  दूरी  पर  तथा  are  घाट  बाजार  के  प्रति स्नोत  12  मील  दूर  स्थित ले  बवेजा

 ८

 मक  स्थान  पर  बूढ़ी  गायक  पर  हुमा  है  जो  कि  नारायणी  अर्थात  गायक  नदी  की  एक  सह  ah

 ल  दी  भू-स्खलन  से  इस  नदी  के  कार-पार  लगभग  50  फुट  ते ऊचा  दीवार  खड़ी  हो
 गई

 ता  चला  है  कि  aa  पानी  उमड़  कर  बह  रहा

 भवालोटन  में  इस  समय  निर्माणाधीन  गायक  वराज  झा रू घाट  बाजा

 110  मोल  को  दूरो  पर  स्थित  है  शर  स्खलित  भू-भाग  में  किसी  दरार  के  परिणामस्वरूप  उमड़ा

 । पानी  आछवबाट  बाजार  बाल्मीकी  नगर  के  बीच  घाटी  मे  ही  काफी  हृद  तक  सभा

 उम्मीद  तो  यह  है  कि  कोई  भयंकर  बाढ़  नहीं  कराएगी  परन्तु  फिर  भी  स्थिति  पर  कड़ी  fam

 रखी  जाती  है  करार  उसके  लिये  प्रतिकारात्मक  उपाय  करने  बिहार  सरकार  यह  महसुस  कर

 रही  है  कि  इससे  कोई  बहुतਂ  बड़ा  खतरा  उत्पन्न  नहीं  उन्होंने  अपने  सभी  ara  2  ते

 अधिकारियों  को  इस  बारे  में  खबरदार  कर  दिया  चूंकि  यह  भी  हो  सकता  हैं  कि  उत्तर

 प्रदेश  के  क्षेत्र  गण्डक  म॑  झाई  बाढ़  से  प्रभावित  ही  जाएँ  इसलिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
 बाइस

 ह  सम्बन्ध  में  सुचित  कर  दिया  गया

 वाल्मीकी  नगर  में  निर्माणाधीन  गण्डक  वराज  पर  खान  षणिक  कार्यों  तथा  का  ी  |

 बचाने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही

 की स्थल  का  निरीक्षण  कें  लिये  बिहार  सरकार  के  सिचाई  विभाग  afaa, मुख हय  इंजी
 -

 सिचाई शौर  मुख्य  इंजी  गण्डक  राज्य  सरकार  के  हवाई  जहाज
 से

 हे  बढना

 से  राज  रवाना हो  किन्तु  वे  इस  क्षेत्र  की  उड़ान न  कर  सके  मौर  पटना  वापिस  झ्र
 an

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  ग्रा योग  का  एक  प्रवर  श्रधघिकारी  इस  समय  पटना  में  है  कौर

 राज्य  सरकार  से  निकट  सम्यक  स्थापित  किए  हुए  राज्य  सरकार  का  एक  मुख्य  इंजीनि

 कल  काठमाण्डू  हवाई  जहाज  द्वारा  जा  रहा  है  तथा  नेपाल  के
 इंजीनियरों

 के  साथ  कौर ३ अनुसंधान

 rd
 मने

 भी  बिहार  के  सिचाई  व॑  बिजली  मंत्र

 ay  का  दौरा  करने  के  लियें  तैयार  हूँ  ।  सिमी

 पड़ने  पर
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 —  Re:  Reported  Artocities  on  Harijans
 in  Bilaspur  District  of  Madhya  Pradesh  17,

 1889  (Saka)

 प्रदेश  के  जिला  बिलासपुर  में  हरिजनों  पर
 अत्याचारों

 के  समाचार  के  बारे  में  चर्चा

 ISCUSSION  RE:  REPORTED  ARTOCITIES  ON  HARIJANS  IN
 ene

 DISTRICT  OF  MADHYA  PRADESH

 ”  Hukam  Chaad  Kachwai  :  (Ujjain)  :  I  want  to  raise  a  point  of  ord  er
 188.  After  that  I  will  draw  your  attention  to  Rule  352  (1)

 r
 "under

 Rule

 The  Madhya  Pradesh  Government,  in  a  Gazette  dated  17th  February,  1968,  has
 i  ole

 entioned  to  investigate  regarding  the  incidents  of  19th  and  20th  January,  1968,  Social  di  ces

 re  and  the  behaviour  of  the  Police  and  District  Administration  and  has  declared  t  blish

 Commission.  I  am  not  against  this  discussion.

 ted Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Every  matter  of  importance  should  be  pern
 to  be  discussed  in  the  Lok  Sabha  because  it  is  the  true  respsentative  of  the  General  Public.  Und

 क  the  present  rules  it  has  been  stated  that  the  discussion  can  be  made  only  in  spec

 a

 गया श्र  सो नाव ने  :  पिछली  बार  जब  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  गया  था  तब  यहं  कह

 1  किस  सम्बन्ध  में  न्यायिक  जाँच  चल  रही  हूँ  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती

 तब
 श्रष्यक्ष  महोदय  ने  aoa  विनिमय  में  कहा  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  मामले  के  तथ्यों  प

 न्र q  र  सकते  अतं:इस  सम्बन्ध में  आपके  पास  निश्चित  प्रथा  इस  विषय  पर  =  ae

 ग  orate  दी  जानी

 क अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  इस  विषय  पर  झपने  विचार  प्रकट

 संसदीय  काय  तथा  संचार  मंत्री  राम  सुलग  :  इस  मामले
 में  जसा

 मत  लिमये

 ने  कहा  चर्चा  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।

 प्राय  बातों aaa  महोदय  :  इस  विषय  पर  न्यायिक  में  विचाराधीन  विषय  को  छोड़कर

 rt  विचार  किया  जा  सकता

 Shsi  Madhu  Limaye  2  It  is  really  pity  that  even  after  establishing  a  law  that  all  are

 equal  and  there  will  be  no  discrimination  on  the  basis  of  class,  sex  and  creed,  Harijans  and  tribal

 people  are  being  cruelly  treated  in  our  country.  They  are  being  looked  with  hatred.
 द

 क  द  Besides  cruelly  treating  the  Satnami  Harijans  in  Madhya  Pradesh,  there  have  been  insta  ces

 of  illtreating  them  in  Marathwara  region  of  Maharashtra.

 When  Harijans  occupied  pastures  or  got  land  acquired  ‘by  the  "Government  or,  were  electes

 sarpanches  of  village  panchayats,  great  resentment  has  been  shown  by Caste  Hindus.  It  isa  matte

 क  of  great  regret,  that  Harijans  have  to  quit  their  offices  because  of  the  dislike  and  pressure  of  the

 ss  the  Hindus.

 There  is  a  great  sense  of  insecurity  among  the  depressed  classes.  These  incidents  are  cone

 demnable.

 Thére  has  béeni  rivalry  and  enmity  betweén  the  Stanamis  and  caste  Hindus  for  quite  so!

 tit  In  1953  there  have  been  10«11  incidents.  In  all  these  incidents  21  Satnamis  were  illed

 whereas  only  one  caste  Hindu  was  killed  b  81115.  This  clearly  shows  that  they  ve  been

 victimised  ther  than  ag  gressors,  An
 a

 has
 been

 or  ered  in  this  regard
 and ;

 finding
 will  reveal  real  fact

 ह
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 थ

 मध्य  प्रदेश  के  जिला  बिलासपुर में  हरिजनों

 पर  अ्रत्याचारों  के  समाचार  के  बारे  में
 च

 वॉ

 शि  ae  visions  of  untouchability  Act  should  strictly  be  enforced  Itshould  be  amended  1eces-

 sary  severe  punishment  should  be  awarded  in  this  regard

 Preference  should  be  given  to  Harijans  in  the  matter  of  distribution  of  lands.  They  shoul

 giv
 sy

 reference in  rehabilitating.  Some  target  should  be  determined in  this  regard  and  a
 i  sport

 in  thi
 |  s  conection  should  be  presented  to  the  House  every  six  months.

 Implementation  of  housing  schemes  for  Harijans  should  be  expedited.  More  fv  an
 be  lotted  for  providing  good  land  for  them.

 According  to  Government  of  India’s  Notification,  17  to  18  per  cent  vacancies  shou
 Later

 se  ed  for  the  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.  But  no  impl  nta-

 t1o  of  this  order  has  been  made  so  far

 Arrangements
 for

 the  supply  of  clean  drinking  water  to  the  Harijang  should:  be  m

 Recommendatoons  of  the
 Commissioners  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 eg  ard

 to  stribution  of  land  among  Hari ijans  should  be  implemented .  It  is  regretted  that  enment
 har  not  yet  implemented  those  recommendations.

 I  wilirequest  the  Home  Minister  not  to  look  upon  these  incidents  from  party  poli  angle,
 br  iould  try  to  do  justice  to  Harijans

 Tt  is  was  thought  that  after  ir Shrimati  Munimata  Agam  Das  Guru  (Janjgir  :

 pendence  Harians  will  get  a  better  deal,  but  all  those  hopes  have  been  shattered.  The  co

 uel

 1¢  Harijans  is  even  more  deplorable  today.

 yreat  artocitieshave  been  committed  on  the  Satnamisinthe  recent  incidents iz  7.0

 Pradesh
 Slogans  have  been  raised  against  the  progress  and  well  being  of  Harijans.  -Harijan

 teacl  rs  are  beaten  ifthey  beat  Thakur  students.  Hariian  women  and  children

 we

 een:

 assaulted.  Thakur  Pokal  Singh  and  his  associaties  are  very  cruel  tu  Harijans.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair  ं

 \l]  this  055  has  been  created  because  Caste  Hindus  do  not  like  that  Harijans  sh

 ed  ted  and  become  prosperous.  They  want  that  Harijans  shoud  remain  their  sla
 e beer 7 ould be ves. It

 has

 =

 ड
 11.0  said  that  Harijans  are  criminals.  Harijans  women  and  children  were  beaten

 क
 rupti  ons)

 The  conditionof  Hanjan  and  Advasis  in  Madhya  Pradesh  is  very  pitiabie.  If  =  int  he
 ft  inthe  house  of  Thakur  the  Advasis  are  arrested  and  vitimised  and  are  sent  to  jails

 द
 The  Harijans  whose  property  and crops  have  been  destoryed  should  adequately  be

 compensat
 ¢d.  Provision  should  be  made  for  the.r  food  Those  who  were  wounded  and  were  not  give

 adquate  treatement  should  ke  admitied in  the  hospital

 It  has  been  said  that  a  conferenceshoud  be  called is  to  bansh  castism  from  our  country.  छह

 Governmen:  should  give  immediate  attention  tor  ihe  progress  of  Harjans  and  Advaisis,  We  ar

 not  satisfied  with  the  inquiry  ordered  by  the  Madhya  Pradesh  State  Government.  The C.  B.  I.

 should  be  entrusted  with  this  work  In  that  case  only  true  facts  will  come  to  light  Those  facts

 should  be  placed  betore  the  independent.  Judicial  Commission  _so-  that  the  accused  ma

 be  severely  punished

 Shri  Jagannath  Rad  foshi  (Bhopal)  The  ine'dents  which  occurred  in  the  Bilaspur  I

 ict  of  Madhya  Pradesh  should  not  be  looked  upon  from  party  point  of  view.  Thet  nsion

 bet  een  the  Harijans  and  Advasis  and  Caste  Hindus is
 increasi  ing  day  day  It  1othiag  ta

 do  wit  complexicn
 of  a

 partici  ular  Government,
 थ
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 Discussion  Re  Reported  Artocities-on  Harijans  March,  1968

 — —

 District  of  Madhya  Pradesh

 क
 Efforts  should  be  made  to  create  harmony  and  establish  good  relations  -betweer  liferent

 Communities  in  our  Society.But  it  shou  d  be  borne in  mind  that  it  is  a  difficult  task  anc  ई  ill  take
 me  time.  Social  transformation  cannot  be  achieved  through  law.  Different  sections  of  the

 ciety  should  work  in  this  direction.Brahmans  and  people  of  the  depressed  classes  live  by
 sid  in  the  slums  of  Bombay.

 wh  ch  has  been  ap- We  should  try  to  go  to  the  root  of  the  problem.  The  Commission,
 yoinied,  will  also  go  into  the  matter  and  make  recommendations  All  of  us  should  solve  प

 problem  in  a  united  manner

 थो  रा०  Blo  भंडारी  )  :  मध्य  प्रदेश  में  कौर  विशेष  रूप से  बिलासपुर  मर

 घटना  बड़ो  है  वह  दुःखद  यह  दु:ख की  बात ह
 कि  28  aa

 को  जो  कुछ  gar  उस  ग

 औचित्य  पो कल सिह  की  भोर  से  दिए  जाने की  माँग  को  चूंकि  इस  बारे में  आयोग  स्थापित

 ं  किया  गया  शर वह  जाँच  कर  रहा हे  मुझे इस  बारे  में  कोई  ब्यौरा  देने  की  आवश्यकता नहीं

 मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  उसਂ  समय  उस  स्थान  पर  क्यों गए  जब कि  उन्हें  विदित  था  कि  वहा ँप
 र

 दण्ड  प्र  क्रिया  संहिता
 की  धारा  14  लगी  हुई

 इत  प्रकार  को  घटना  पहलों  बार  नहीं  हुई  सी  घटनायें
 उत्तर

 मध्य प्र परदे

 प्रौढ़  meg  स्थानों  में  भो  हुई  केवल  तीन  महीने  पहले  अलीगढ़ में में में  स्कूल  के  प्रधान  चार्य  के

 गए  |  द
 बहुत  ही  योग्य  लड़के  के  टुकड़े  कर  दिये

 इसके  पद  लोक-सभा
 8  1968  |  18,  18

 89.0

 के  स्थानीय
 बजे

 म०
 तक

 के  लिये
 स्थगित

 हुई  ।  oo

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  the  &th  March

 1968  /

 a

 alguna,  1889  (Saka.).

 कक  a  उतर
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